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 पाकिस्तान को  निर्यात

 1*२८६.  श्रीमती  इला  पाल चौधरी  :  कया  वाणिज्य  तथा  उघोग  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  निर्यातकों  को  यह  चेतावनी
 दी

 गयी  है
 कि

 वे  उनके  पक्ष  में

 जारी  किये  गये  श्रनिवर्तनीय  प्रत्यय-पत्र  के  बिना  पाकिस्तान  को  कोई  माल  निर्यात  न  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ate  जो  चेतावनी  दी  गयी  है  उसका  पूरा  ब्यौरा

 बया है  ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  उपाधि  सतीश
 :  शर  कुछ  मामलों  में

 यह  खबर  मिली  थी  कि  पाकिस्तानी  श्रायातक  भारत  से  मंगाये  गये  माल  के  लिए  way  कस्टम

 कारियों  के  समक्ष  प्रख्यात  लाईसेंस  नहीं  पेश  कर  सके  कौर  इस  कारण  ऐसी  वस्तुयें  जब्त  ate  नीलाम

 कर  दी  गई  जिससे  भारतीय  निर्यातकों  को  वित्तीय  हानि  हुई  ।  इस  स्थिति  की  are  निर्यात  संवर्धन

 परिषदों  प्र  वस्तु  बोर्डों  का  ध्यान  आकर्षित  किया  गया  ताकि  वे  हमारे  व्यापारियों
 को

 यह  सलाह

 दें  कि  वे  पाकिस्तान  को  माल  का  निर्यात  प्रत्यय-पत्र  की  सूचना  प्राप्त  हो  जाने  पर  ही  करें  ।

 इला  पाल चौधरी  :  प्रत्यय  पत्र  द्वारा  खोले  जायेंगे  ।  भारतीय

 पक्षों  को  यह  कैसे  मालूम  होगा
 कि

 इस  कौर  कोई  प्रत्यय-पत्र  है
 ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  प्रत्यय-पत्र  श्रायातक  द्वारा  निर्यातक  के  पक्ष  में  खोले  जाते  हैं  रोक  सूचना

 बैंक  के  माध्यम  से  प्राप्त  होती  है  कि  प्रत्यय-पत्र  खोल  लिया  गया  है  ।  उन्हें  अरपना  माल प्रत्यय-पत्र के

 उनके  पक्ष  में  सिद्ध  हो  जाने  के  बाद  ही  भेजना  चाहिए  ।

 aft  रघुनाथ fag  :  में  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  सामान  वहां  पर  रोक  दिया  गया  है  उसकी

 कीमत  नया  होगी  अर  उसका  होगा
 क्या  ? ———  नयनन

 5.
 ait

 कट

 929  (Ai)
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 श्री  संजीदा  चन्द्र  उसके  was  नहीं  हैं  लेकिन  ag  सामान  जब्त  हो  जाता  है  ।  उस  को

 नीलाम
 कर

 देते  हैं  सनौर  उसका  रुपया
 भी

 वह  नहीं  भेजते
 |

 पाकिस्तान  सरकार  का  कानन  इस

 प्रकार  का  है  प्रौढ़  वह  उन्होंने  कुछ  ऐसा  बनाया  है  कि  उसमें  बगर  इम्पोर्ट  लाइसेंस  के  कोई

 माल  वहां  पहुंच  जाय  तो  वह  उसको  नीलाम  कर  देते  हैं  प्रौढ़  उसकी  रकम  भी  अपने  पास  रख  लेते

 हैं  वह  भी  वापिस  नहीं  करते हैं  ।

 श्रीमती  इला  पालचौघरी
 :

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  इस  प्रकार  की  चीज  से  पाकिस्तान  को

 भारत  से  बहुत  हो  जाती  है  जबकि  भारतीय  निर्यातक  को  घाटा  उठाना  पड़ता  है  ?

 भी  समीक्षा  चन्द्र  :  इस  प्रकार  के  मामले  हुए  हैं  कौर  इसीलिए  यह  कदम  उठाया  गया  है

 भारतीय  पक्ष  को  यह  देखना  चाहिए  कि  उन्हें  घाटा  न  हो  कौर  ऐसी  ara  पाकिस्तान सरकार  को

 न  प्राप्त हो  ॥

 श्री  त्यागीਂ  :  पाकिस्तान  के  साथ  व्यापार  की  नवीनतम  स्थिति  क्या  है  ?  गत वर्ष हम  ने

 पाकिस्तान  को  कितना  निर्यात  किया  था  are  वहां  से  कितना  किया  गया  था  ?

 थी  सतीश  चन्द्र
 :
 १९६० में  हम  ने  १०.  १२  करोड़  रुपये का  माल  भेजा  था  कौर

 स्तान से  RA.ks  करोड़  रुपये  का  माल  मंगाया  था  |

 शरीत्यांगी  :  घाटे  की  स्थिति  !

 तिब्बती  दरणार्थो

 +

 (  श्री  श्रीन/रायण  दास  :

 |  श्री  राधा  रमण :

 |  श्री दी०  चं०  शर्मा
 |

 श्री  रामकृष्ण  गुप्त  :

 श्री  चुनी लाल  :

 |  श्री
 भक्त

 |  श्री  विभूति  मिश्र  :

 1२८७.  ५  सरदार  इकबाल  fag  :

 |  थी  मुहम्मद  इलियास  :

 |  श्री  रघुनाथ  fag  :

 डा०
 राम  सुलग

 थी  दलजीत  सिह  :

 ait  ५ है ५  ग०  देव

 |
 भी  asta  fag  भदौरिया  :

 [aft  क०  ह ५  मालवीय

 नया  प्रधान  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तिब्बती  सीमा  पर  जांच  कौर  कड़ी  कर  दिये  जाने  के  कारण  भारत  में  वाले

 तिब्बती
 शरणार्थियों  की  संख्या  कम

 हो
 गयी

 faa  अंग्रेजी  में
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 ह  से  १९६१  तक  प्रत्येक  महीने  में  प्रत्येक  रास्ते  से  पिते  तिब्बती

 दारणार्थी  भारत  ars  कौर  पिछने  ag  इसी  अवधि  में  भारत  wa  हुए  तिब्बती  शरणार्थियों  की

 संख्या  की  तुलना  में  उनकी  संख्या  कम  है  या  अधिक ;

 देश  के  विभिन्न  भागों  में  उन्हें  बसाने  के  लिए  की  गयी  कार्यवाही  का  व्यौरा  क्या

 क्या  ऐसे  कोई  मामले  भारत  सरकार  को  नजर  में  ore  हैं  जिनमें  चीनी  जासूसों  ने

 दरबारियों के  वेश  में  भारत  में  प्रवेश  किया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कायंवाही  की  गयी
 ?

 ्  उप मन्त्री  (atterat  लक्ष्मी
 :  से  एक  विवरण  सभा-पटल

 पर  रखा  जाता है  ।  परिशिष्ट  १,  श्रतुबन्ध  संख्या  ६३]

 ate  हमें  कुछ  तिब्बती  ऐसे  मिले  हैं  जिनका  शरणार्थी  होना  सिद्ध  नहीं हो
 सका  |

 ऐसे  मामलों  का  सामना  करने  के  लिए  पर्याप्त  कदम  उठाये  गये  हैं  उठायें  जाते  रहेंगे  ।

 श्री  श्रीनारायण  दास  :  भारत  सरकार  इनमें  से  कितने  शरणार्थियों  का  पुनर्वास  करेगी

 और  उसमें कुल  कितना  व्यय  होने  की  संभावना है  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  सारी  स्थिति  विवरण  में  दी  गई  है  कि  कितने  दरबारियों  का  पुनर्वास

 किया  जा  चुका है

 श्री  श्रीनारायण दास  :  में  यह  जानना  चाहता  था  कि  क्या  भारत  सरकार  ने  समस्त

 दारणाधियों  के  पुनर्वास  की  जिम्मेदारी  ले  ली  है  अथवा  इस  प्रयोजन  के  लिए  दलाई  लामा  अथवा

 भारत  सरकार  द्वारा  कोई  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  सहायता  प्राप्त  की  जा  रही  है  ?

 प्रधान  मन्त्री  तथा  बे  दैनिक  कार्य  मन्त्री  जवाहरलाल
 :  समस्त  जिम्मेदारी

 भारत  सरकार  लेती  है  परन्तु  वास्तव  में  कभी  कभी  दलाई  लामा  ने  भी  उसमें  हाथ  बटाया  है  ।  हमें

 इस  प्रयोजन  के  लिए  विदेशों  से
 भी

 कुछ  अंगदान  प्राप्त  हुए  हैं
 ।

 उनको  निर्दिष्ट  जैसे  स्कूल

 की  स्थापना  प्रथम  ऐसे  अन्य  कायें  के  लिए  काम  में  लाया  जा  रहा  है  ।

 fait दी०
 चं०  शर्मा  :  विवरण  से  मालूम  होता  है  कि  तिब्बती  शरणार्थियों  का  अ्रधिकांश

 संख्या  में  ora  निरन्तर  जारी  है  ।  इस  वर्ष भी  २,८८०  व्यक्ति कराए  हैं  ।  उनके लिए  भारत  के

 कुछ  राज्यों  में  व्यवस्था  की  गई  है
 ।

 क्या  इस  बात  का  विचार  रखा  गया  है  कि  जिन स्थानों में  उनको

 बसाया  जाने  वाला  है  वह  उनकी  निरन्तर  बढ़ती हुई  संख्या  को  खपा  सकेंगे  क्योंकि  उनके

 आने  का  अन्त  होता  नहीं  मालूम  देता
 ?

 लक्ष्मी  सेना
 :

 हम  उनको  विभिन्न  राज्यों  में  बसाने  की  संभावनाओं  पर  विचार  कर

 रहे  हैं  विवरण  से  यह  स्पष्ट  है  कि  राज्यों  ने  भूमि  का  आवंटन  करके  हमारी  सहायता  की  है  ।

 चूंकि  उनकी  संख्या  दिन  प्रति  दिन  कम  होती  जा  रही  है  हमारा  विचार  है  कि  हम  उनके  बसाने  के

 मार्गोपाय निकाल  सकेंगे

 fart  रामकृष्ण  गुप्त
 :  माननीय  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  कि  कुछ  विदेशों  से  अंशदान  प्राप्त  हुए

 कया  उन  देशों  के  नाम  बताए  जा  सकते  हैं  ?

 पथी  जवाहरलाल नेहरू  :  आस्ट्रेलिया  की  सरकार  कौर  न्यूजीलैण्ड  की  सरकार  ।  जहां तक

 मुझे  याद  है  इन  दोनों  ने  कुछ  धनराशि  दी  है
 ।  स्विट्जरलैण्ड  ने  |

 लड़कों  कौर  लड़कियों को  at

 यहां  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  बुला  लिया  है
 ।

 faa  wast  में
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 डा०  राम  सुभग  कहीं
 :

 विवरण  से  मालूम  होता  है  कि  जम्मू  तथा  are  में  शरणाधिपों

 का  जाना  बढ़  गया  है  ।  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 जवाहरलाल  नहरू  :
 में  इसका  कोई  निश्चित  उत्तर  नहीं  दे  सकता  ।  मैं  नहीं  जानता

 कि
 वे  इस  संख्या  में  सम्मिलित  परन्तु  बहुत  से  लद्दाख  मुसलमान  अन्य  लोग  वहां  रोक  लिए

 गए  थे
 ।

 उनको  खाने  की  अनुमति  नहीं  दी  जा  रही  है  क्योंकि  उनकी  भारत  की  नागरिकता  विवाद

 ग्रस्त है

 डा०  राम  सुलग  सिंह  मैं  उनका  निर्देश  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  वे  तो  लगभग १२०  व्यक्ति ही

 विवरण  में  कहा  गया  है  कि  जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्य  में  RR  में
 ४  १  २  दार णा र्थी  a  जब  कि

 १९६१  में  उनकी  संख्या  R¥LO  इसलिए  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  ची  निश्नों  का  पश्चिमी

 तिब्बत  पर  दबाव  बढ़  गया  है  अथवा  उनके  खाने  का  कोई  अन्य  कारण  है  ?

 tat  जवाहरलाल नेहरू  :  में  इसका  कोई  निश्चित  कारण  नहीं  बता  सकता  ।  हो  सकता है

 कि  उसका  कारण  स्थानीय  दबाव  हो  ।

 श्री  रघुनाथ सिंह  :  अभी  चार  रोज  पहले  में  यह  खबर  छपी  थी  कि  लेह  में

 तिब्बत  के  रेफयूजीज
 की

 बहुत  बड़ी  तादाद  arg  क्या  यह  बात  ठीक  है
 ?

 pat  जवाहरलाल नेहरू
 :

 मुझे  तो  मालूम  नहीं  है  वैसे  तिब्बत  से  लेह  भराना  आसान  नहीं  है  ।

 थी  नाथ
 पाई

 :
 क्या  इन  शरणार्थियों से  की  गई  पूछताछ  से  यह  मालूम  gar  fe  उनके  घर

 छोड़ने का  क्या  कारण  है  ?  क्या  इसका  कारण  तिब्बत  की  अशान्ति  प्रथम  दमन  है  कोई

 अन्य  कारण  है  ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  जाहिर  है  कि  वे  तिब्बत  से  इसलिए  जाते  हैं  कि  वे  वहां  सामान्य

 जीवन  व्यतीत  करना  कठिन  पाते  हैं  व  समझते  हैं  कि  वे  अन्यत्र  अधिक  अच्छी  तरह  रह  सकते

 हैं
 ।

 पूछताछ  तो  की  जाती  है  परन्तु  मुख्य  तथ्य  प्रायः  सर्वविदित है  ।

 श्री  to  मु०  तारिक
 :
 में  वजीर  आजम  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उनको  इस  किस्म

 की  इत्तिला  मिली  हैं  कि  इस  मुल्क  की  कुछ  सियासी  जमातें  इन  रेफयूजीज  में  जाकर  उनके  हौसले

 पस्त  करने  की  श्र  हिन्दुस्तान  दूसरे  हमसाया  मुल्कों  के  दरमियान  मुनाफरत  बढ़ाने  की  कोशिश

 करती  are  यह  दुरुस्त  है  तो  इस  किस्म  की  सियासी  जमातों  को  इन  रेफयूजीज  में  जाने
 से

 रोकने

 के  लिए  क्या  तदबीर  अख्त्यिर की  गई  हैं  ?

 श्री  जवाहरलाल  नहरू  कोई  ख़ास  इत्तिला  मेरे  पास  इस  नहीं  है
 कि

 किसी  wars

 ने  बड़े  पैमाने  पर  किया  हो  ।  मुमकिन  है  कि  दासी  तौर  पर  लोगों  ने  किया  हो
 ।  ऐसा  करना

 नामुनासिब  है  कौर  उनको  रोकना  चाहिए
 ।

 श्री  मुहम्मद  इलियास
 :

 तिब्बती  शरणार्थियों  के  पुनर्वास  पर  rat  तक  कुल  कितनी  राशि

 व्यय  की  गई  है  सरकार  का  इन  शरणार्थियों  के  हमारे  देश  में  भावी  पुनर्वास
 का

 क्या

 कार्यक्रम

 fal  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 मुझे  खेद  है  कि  में  वित्तीय  भ्रांकड़े  नहीं  दे  सकता
 ।

 वह  काफ़ी  बड़ी  राशि  होगी  ।  वह  निश्चित  हो  भी  नहीं  सकती  क्योंकि  जैसे  जैसे
 लोग  कराते जाते  हैं

 हमारी  जिम्मेदारी बढ़ती  जाती  है  ।
 ne  or

 मल  wat  में



 १६  १८८३  प्रौंखिवा  उत्तर  दरे

 हमारा  प्रथम  उद्देश्य  बच्चों  की  शिक्षा  उनके  पोषण  पर  जोर  देना है  ।  में  यह  बता देना

 चाहता हूं  कि  इस  कार्य  में--बच्चों की  शिक्षा  के  कायें  विदेशी
 झ्र भि करण  सहायता  कर

 रहे  हैं  ।  ब्रिटेन  की  एक  बाल-समिति  द्वारा  शिमला  में  एक  स्कूल  अथवा  कोई  संस्था  चलाई  जा  रही

 है  ।  कुछ  सत्य  सहायता  केयर  संगठन  द्वारा  दी  जाती  है  ।  इस  प्रकार  पहली  चीज  बच्चों
 के

 स्कूल  भ्रादि  दूसरी  बात  है  उन  लोगों  के  लिए  कार्य  ढूंढना  जो  समर्थ  हैं
 ।  इसमें एक  कठिनाई  है

 कि  बहुत  से  लामा  कोई  सामान्य  कार्य  नहीं  करते  हैं  ।  उनके  लिए  मठ  इरादी  खोले  गए  हैं
 ।

 जब  हम  इन  लोगों  को  राज्यों  में  भजते  हैं  तो  हम  यह  चाहते  हैं  कि  वे  इतनी  संख्या  में  भेंजे  जायें

 कि  वे  भ्र पना  एक  समुदाय  बना  कर  रह  कृषि  प्रयोजनों  के  लिए
 ।  हमारे  विचार  से

 इन  के  लिए  कम  से  कम  Yoo  शारिवा
 ४००  परिवार होने  चाहिए  ।  मैसुर में  हमने  ३०००  को  भेजा

 है  ।  संभव  है  वहां  कौर  भी  भेजे  जायें  उन्हें  भूमि  दी  जायगी  ।  उड़ीसा  में  भी  ३००० ही  भेजे

 जा  रहे हैं  ०»

 भी  चिन्तामणि  पाणिग्रहण
 :  2000.0  एकड़  ?

 जी  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 में  एकड़ों  की  नहीं  वरन्‌  आदमियों  की  बात  कर  रहा  हूं  ।  हम

 मध्य  प्रदेश  में  भी  उन्हें  भजने  का  प्रयत्न  कर  रह  हैं  ।  हम  उन्हें  थोड़ी  संख्या  में  नहीं  भेजना  चाहते

 क्योंकि  श्रन्यया  उनका  स्वतंत्र  अस्तित्व  नहीं  रह  पाता  है  ।

 att  भक्त  दलों  न  :
 कया  शासन  के  ध्यान  में  यह  बात  are  है  कि  पश्चिमी  तिब्बत  से  जो

 शरणार्थी  एक  साल  पहले  भारत  खास  कर  गढ़वाल  प्रमोद  fa  ले  प्रा  गये  प्रभी  तक

 उनकी  किस्मत  का  फ़ैसला  नहीं  किया  गया  है  सनौर  व  इस  तरह  से  ट्रांजिट  कैम्प  में  लटके  पड़े  हुए

 उनकी  हालत  नहीं  है  कौर  वहां  का  इन्तजाम  ठीक  नहीं  है  ।  क्या  उनके  बारे  में  जल्दी  निर्णय

 किया  जायगा  कि  वे  बस  सकें  कौर  उन  के  लिय  रोज़गार  की  व्यवस्था  की  जा  सके  ?

 थी  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 किसी  खास  कैम्प  की  निस्बत  मैं  नहीं  कह  लेकिन यह

 ठीक  है  कि  ot  अक्सर  ऐसे  लोग  जिनका  कोई  खास  इन्तजाम  नहीं  हता  है  ।  उनके  खाने-पीने

 का  इन्तजाम  तो  किया  गया  लेकिन  मुस्तकिल  तौर  उनको  बसाने  का  इन्तज़ाम  नहीं  दूसरा  है  ।

 कोविद की  जा  रही  है  ।

 राजा  प्रताप
 :

 मेरी  समझ  में  नहीं  जाता  कि  हमारे  भाई  इस  बात  से  क्यों  नाराज  हैं

 कि  हमारे  यहां  बाहर  से  लोग  हैं  ।  तिब्बत  या  पाकिस्तान  या  लंका  से  जो  लोग  जाते  व  |

 हम  उनका  खैर-एकदम करेंगे  |  लेकिन  मैं  यह  सवाल  करना  चाहता  हूं  कि  क्या  कोई  इन्तजाम  हो  रहा

 है  कि  उनके  दिमागों  को  धो  दिया  जाये  ate  अ्रच्छे  विचार  उनके  मस्तिष्क  में  भर  दिये  ताकि

 वे  हमारे  साथ  मिल  कर  काम  करें  कोई  इस  प्रकार  का  प्रबन्ध  है  ?

 थी  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 यह  सवाल  ज़रा  पेचीदा  है  ।  wi  इतने  रोक  से  माननीय  सदस्य

 airfare  कर  रहे  हैं  हमारे  दिमाग़  को  धोने  लेकिन  झ्र सर  तो  at  gar  नहीं  |

 श्री  विभूति  मिश्र
 :  कया  प्रधान  मंत्री  जी  ने  दूनिया  के  शौर  देशों  से  इस  बारे  में  बात-चीत  की

 है  कि  तिब्बत  के  रेफयूजीज  उन  देशों  में  बसाये  जा  सकें ?

 aft  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 जी  नहीं  ।  जैसा  कि  मैने  कहा  लोग  स्विटजरलैंड  गये  हैं  ।

 ने  बहुत कम  मुझे याद  नहीं  tae  पचास  नौजवान

 गये  हैं
 ।

 उनके  मां-बाप भी  गये  हैं  ।  में  उनके  बच्चों  को  स्विटचरलड  वले  ले  गये  हिं  बह  साल
 एएए



 ज  मौखिक  उत्तर  १०  १९६१

 कर  कि  करीब  करीब  पहाड़ों  की  भ्राता-हवा  उनकों  वहां  दी  जा  सकती  है  ।  उनके  सिवाय  ग्रोवर

 मुल्कों  में  हमने
 न

 कोशिका  की  कौर
 न

 में  बहुत  मुनासिब  समझता  हूं  ।  जाते  हैं  ।  शायद

 दो
 चार

 लड़के  भ्रमरी का  पढ़ने  के  लिये
 at  उन

 का  इन्तज़ाम  हो  गया ।  ज्यादा  तादाद  में  हम
 भेज  नहीं  क्यों  कि  भ्र लावा  बोली  के  हालात  में  इतना  है  कि  वे  खप  नहीं  सकते  |

 श्री  कालिका  सिह  :  क्या  ब्रिटेन  तथा  कुछ  wea  पश्चिमी  देशों  द्वारा  कोई  विषव  शरणार्थी

 कोष  निमित  किया  गया  है  ate  उसमें  से  पर्याप्त  राशि  इन  तिब्बती  दरबारियों  के  पुनर्वास  के  लिए

 प्राप्त  हुई  है  यही  निर्धेन  तिब्बती  परिवारों  की  संख्या  में  वृद्धि  का  कारण  है  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू :  नहीं  ।  हमने  यह  मामला  विश्व  शरणार्थी  संगठन  के  समक्ष

 नहीं रखा  है

 श्री  तंगामणि  vo-—

 महोदय
 :

 मद्रास  कोई  नहीं  भेजा  गया  है  फिर  श्री  तंगामणि  को  प्रशन  पूछने  की  क्या

 mara है  ?

 श्री  तंगांमणिਂ  वैसा  एक  प्रस्ताव है  ,  श्रीमान्‌  ।

 चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  दलाई  लामा  साथ  जो  कोष  लाए  थे  उसमें  से  भी

 कोई  राशि  व्यय  की  गई  है  यदि  तो  कितनी  ?  क्या  उन्होंने  स्थायी  रूप  से  भारत  में

 बसने  की  इच्छा  व्यक्त  की  है  यदि  तो  क्या  उन्हें  भूमि  श्रावित  की  गई  है  ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  मेरे  पास  भ्रांकड़े  नहीं  हैं  कि  उन्होंने  कितना  व्यय  किया  है  परन्तु

 उन्होंने  भिक्षस्म भ्  तथा  अरन्य  लोगों  के  लिए  दिक्षा  सम्बन्धी  व्यय  दिया  है
 ।

 यह  मुझे  इस  समय  याद

 नहीं  है  कि  वह  जो  धन  लाए  थे  उसमें  से  कितना  व्यय  किया  गया  है
 ?

 श्री  यादव  नारायण जाधव  :  क्या  विदेशों  से  प्राप्त  अथवा  ग्रान्तरिक  संसाधनों से  दी  गई

 सहायता  का  उचित  उपयोग  एवं  वितरण  किया  जा  रहा  है  ?  मुझे  ऐसा  मालूम  gut  है  कि

 शरणार्थियों  में  संतोष  है  ।

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  माननीय  सदस्य  की  सुचना  सर्वथा  गलत  है
 |

 महोदय :  अगला  प्रीत  |

 fat हेम  बरुआ  :  आपने कहा  कि  मद्रास  किसी
 को

 नहीं  भेजा  गया  है  इसलिए  श्री  तंगामणि

 को  अनुपूरक  प्रश्न  नहीं  पूछना  चाहिए  ।  परन्तु  आसाम
 तो

 बहुत  से  लोग  भेजें  गए  हैं  त्र
 बहुत

 से  लोग  aa  भी  श्रीराम  होकर  हैं

 poem  महोदय
 :

 मद्रास  भेजे
 या  न

 भेजे  जाने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है
 ।

 माननीय  सदस्यों

 की  रुचि  सभा  में  उत्पन्न  होने  वाले  प्रत्येक  प्रदान  में  हो  सकती  है  Teg  हमारे  यास  समय  सीमित

 होता है  इसलिए  मुझे  माननीय  सदस्यों  को  समय  समय  पर  किसी
 न

 किसी  बहाने  प्रशन  पूछने  से

 मना  करना  पड़ता  है  ।  जो  माननीय  सदस्य  प्रश्न  पूछने  के  लिए  खड़े  होते  हैं  उनको  में  हमेशा  याद

 रखता  हूं  दौर  उन्हें  परसों  के  घण्ट  में  एक
 या

 दो
 अवसर  देने  का  प्रबल  करता  हूँ

 ।
 अगला  प्रशन

 |

 अंग्रेजी में
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 दिल्‍ली  में  एक  सरकारी  कर्मचारी  द्वारा  श्रात्म  हत्या

 (  सहा राजकुमार  विजय  श्रांनन्द

 |  श्री  प्र०  to  देव

 *र८८.५  शमी  श्रजुनसिह  भदौरिया

 श्री  स०  श्र०  मेहदी

 Lait  खुदा वकत  राय

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  के  एक  सहायक ने  पदोन्नति  के  मामले  में  at

 कथित  मे  दभाव  पूर्ण  व्यवहार  के  कारण  १९६१  में  आत्म  हत्या  की  थी

 यदि  तो  उस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी  ?

 कौर  है  कि  १६  १९६१ वाणिज्य  मन्त्री  (att

 को  इन्द्र  देव  प्रसाद  नाम  का  एक  झ्र सि स्टेंट  उद्योग  भवन  की  तीसरी  मंजिल  से  कदा  था  कौर  दुर्भाग्यवश

 मर  गया  ।  परन्तु  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  में  उनकी  पदोन्नति  के  मामले  में  किसी  प्रकार  का

 पूर्ण  व्यवहार  नहीं  किया  गया  था  ।

 मि हा राजकुमार  विजय  आनन्द  :  क्या  उसकी  विधवा  को  कोई  प्रतिकर  दिया  जा  रहा  है

 कान नंगो  :  उस  का  परिवार  ३०
 रुपए  महीने  की  पेन्शन  र  ३४८०  रुपए

 के  उपदान का  हकदार  है  ।  इससे  कुछ  राशि  प्रधान  मंत्री  सहायता  कोष  से  दी
 गई  है  ।  मंत्रालय

 में  उसके  सहयोगियों  ने  भी  लगभग  २४५००  रुपए  दिए  हैं  ।

 श्री  स०  मो०  बुर्जों
 :  क्या  यह  सच

 है
 कि  पदोन्नति  के  मामले  में  इस  कर्मचारी  के  कनिष्ठों

 को  अवसर  दिया  गया  था  ?

 श्री  कॉन नगों  :  श्रीमान  ।

 श्री  तंगामणि  :  क्या  सरकार  ने  यह  निश्चित  करने  का  प्रयत्न  किया  है  कि  उसने  आत्म  हत्या

 क्यों  की ?

 fat  कानूनगो  :  पुलिस  जांच  से  ज्ञात  gar  है  कि  वह  सज्जन  कुछ  समय  स  मानसिक  रोग से
 पीड़ित  थे  और  उनकी  मृत्यु  के  डाक्टरों  द्वारा  इलाज  भी  किया  गया  था  ॥

 श्री  नाथपाई  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  इस  प्रकार  की  आत्म  हत्या यें  कर्मचारियों

 में
 व्याप्त  निराशा  भावना  कौर  शिकायतों  की  सुनवाई  के  लिए  रास्ता न  होने  के  कारण  की  जाती हैं  ?

 यह  पहला  मौका  नहीं  है
 ।

 यदि  ऐसा  है  तो  कर्मचारियों  की  उचित  शिकायतों  की  सुनवाई  कौर  उनके

 निराकरण  के  लिए  व्यवस्था  करने  के  लिए  क्या  किया  जा  रहा  है
 ?

 शनी  कॉन नगों  इन  सज्जन  ने  भ्रथवा  किसी  अन्य  कर्मचारी  ने  कभी  कोई  शिकायत  नहीं

 की थी  |  वास्तव में  यह  सज्जन  एक  प्रतियोगी  परीक्षा में  बैठे  थे  शर  सफल  हए  थे  ।  उनका  २०वां

 प्थान  प्रा  परौ  उन्हें  रिक्तता  होने  पर  मौका  मिल  सकता  था

 श्री  भा०  Fo  गायकवाड़  :  क्या  यह  सच  है  कि  जब  एक  छुट्टी  की  रिक्तता  वैकेंसी )

 हुई  थी  तो
 द

 कनिष्ठ
 कों

 पदोन्नति  दे  दी  गई  थी  कौर  उनको
 नहीं

 नियुक्त  क्यां
 गया

 ras  ait  में
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 भो  कानूनगो  :  नहीं  यह  सही  नहीं  है  ।

 भा०  क् ०  गायकवाड़  :  कुछ  महीने  पहले  जब  भारतीय कृषि  गवेषणा  संस्था  के  एक
 कर्मचारी

 डा०  जोसेफ  ने  झ्रात्म  हत्या  की  थी  तो  माननीय  मंत्री  श्री स०  का ०  पाटिल  ने  कुछ  चन्दा

 एकत्रित  करके  उसके  आश्रितों  को  सहायता  दी  थी  ।
 यह  बात  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  की  है  ।

 क्या  वाणिज्य  तथा
 जीनोम  मंत्रालय  भी  ऐसी  कोई  कार्यवाही  करने  जा  रहा

 श्री  एगो
 :

 में  बता  चुका  हूं  कि  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  के  कर्मचारियों ने  विधवा
 की  सहायता के  लिए  लगभग  २००० रपए  दिए  थे  ।

 a
 ATT  AS

 (  श्री  प्रकाश बीर  शास्त्री  :

 {  थी  रामकृष्ण  गुप्त  :

 koe.  4
 tt  विभूति  सीध :

 |]  श्री  दी०  आठ  शर्मा

 श्री  स०  लाट  frag  :

 Ls  हेम  बस्ता  :

 क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नागालैण्ड  की  कौंसिल  ने  विधिवत  रखना  कार्य  आरम्भ  कर  दिया

 नागा  कौंसिल  में  कुल  कितने  सदस्य  हैं  कौर  वे  किस-किस  वर्ग के  प्रतिनिधि  हैं  ;

 नागा  कौंसिल  की  स्थापना  के  बाद  क्या  वहां  नागरिकों  के  उपद्रवों  में  कुछ  कमी  हुई  है  ;  भ्रौर

 यदि  तो  स्थिति  को  काबू  में  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  या  उठायें

 लायेंगे  ?

 उप मन्त्री  लक्ष्मी
 :  नागालैंड की  अंतरिम  सभा

 ate  कार्यकारिणी  कौंसिल )  ने  कार्य  प्रारंभ  कर  दिया  है  ।  wafer

 सभा  का  उद्घाटन  १८  फरवरी  eRe  रि  28.0  था  कार्यकारिणी  के  सदस्यों ने  १६  मार्चे

 PERL FT को  शपथ  ग्रहण  की  ।

 अंतरिम  सभा  में  ४५  सदस्य  जो  नागालैंड
 के  सभी  क़बीलों  का

 प्रतिनिधित्व  करतें

 हैं  ।  कार्यकारिणी  परिषद  ग्रंतरिम  सभा  में  से  नियुक्त  ५  पाबंद  )  हैं  ।

 घटनाओं  की  वास्तविक संख्या  घटी  है  प्रौढ़  अगस्त  १६६०  से
 फरवरी  १९६६१  तक

 की  में  हुई  घटनाओं  की  तुलना  में  ws  ३३  प्रतिशत घटनाएं  कम  हो  गई  हैं  ।  लेकिन  उपद्रवियों

 के  मूल  तत्व  भ्र भी  भी वैसे ही  हैं  ।  उन्होंने  दूर-दराज़  के  गांवों  से  जबरदस्ती  पैसा  वसूल
 करने  ak

 रंगरूट  भर्ती  करने  का  झ्रांदोलन  बढ़ाया  है
 |

 सुरक्षा-संबंधी  प्रबंध  age  कर  दिए  गए  हैं
 ।

 दर-दर  तक  गत  होती  रहती  है  ताकि

 उपद्रवी टिकन  न  पाएं  ।  कार्यकारिणी  के  पद  धौर  अ्रंतरिम  सभा  के  सदस्य  दूर-दूर  तक  दौरे  भी

 करते  जिससे  कि  गांव  वालों  में  विशवास  की  भावना  बनी  रही
 ।

 श्री  प्रकादाबीर  शास्त्री  :  क्या  यह  सही  है  कि  नागा  काउंसिल  की  स्थापना नागालैंड

 के  निर्माण के  पहचान  भी
 क  बन  तक  ort  में  इस  प्रकार  के  बहुत  से  उपद्रवी  तत्व  हूँ  कि  मिन  को

 |  इ



 १६  WaGR  म्  fe  oh  iad
 ६

 प्रेरणा  का  केन्द्र  फिजो  जैसा  व्यक्ति  बना  gar  है  में  जानना  चाहता  हूं  कि  यदि  ag  सही  है  तो

 इस  प्रकार  के  तत्वों  पर  अधिकार  प्राप्त  करने  के  लिए  सरकार  की  थ्रोट  से  नया  विशेष  प्रयास  किए

 जा  wh

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन
 :

 यह  उत्तर  में  दिया  gars  कि  कया  प्रयत्न किए  जा  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  वह  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  इस  मामले  में  कुछ  व्यक्तियों  का  हाथ  है

 ?

 थ्री  प्रकाशा  बीर  शास्त्री  :  में  प्रधान  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता हूं  कि  नागालैंड  के  निर्माण

 के  पश्चात्  भी  कभी  तक  समाचारपत्रों  से  प्रकट  होता  है
 कि

 नागालैंड  में  इस  प्रकार के  उपद्रवी  तत्वों

 की  संख्या  बहुत  है  जो  फिजो  जैसे  व्यक्ति  से  अपना  पथप्रदर्शन  प्राप्त  करते  यह  सही  है
 ?  यदि

 यह  सही  है  तो  इस  प्रकार  के  उपद्रवी  तत्वों  पर  नियंत्रण  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  विशेष  उपाय  सरकार

 की  प्रो  से  किए  जा  रहे

 प्रधान  मन्त्री  तथा  बेशक-कार्य
 मन्त्री  जवाहरलाल  :  इसका  कुछ  तो  इशारा

 इस  जवाब  में  है  जो  कभी  पढ़ा  गया  है  ।  wa  इसके  दो  ही  तरीके  हो  सकते  एक  तो  प्रचार

 समझाने  बसाने  से  एक  ज़रा  ताकत  से  प्रौढ़  इन  दोनों  को  ही  इस्तेमाल  में  लाया  जा  रहा

 है  ।

 श्री  प्रकाश वीर  स्त्री
 :

 में  जानना  चाहता  हूं  कि  नागा  काउंसिल  की  स्थापना के  प्

 भी  क्या  उन  उपद्रवी  तत्वों  द्वारा  कुछ  ऐसी  कार्रवाइयां  की  गई  हैं  जिन  में  कुछ  व्यक्तियों  को  गिरफ्तर

 किया  कुछ  की
 हत्या  की  गई  ate  यदि  हां

 तो
 इस  प्रकार  की  घटनाओं  की  संख्या  कितनी

 थी  जवाहरलाल  नेहरू  :
 संख्या  तो

 में  यकायक  नहीं  बता  सकता
 |

 लेकिन  इसमें
 शक  नहीं

 है  कि  wert  लोग  पकड़े  गए  हैं  कौर  कुछ  लड़ाई  झगड़े  में  मारे  भी  गए  हैं  ।  इस  तरह  की  चीजें  श्राप

 अखबारों  में  भी  पढ़ते  रहते  हैं  ।  मसलन  aa  एक  वाका  र्ा  था  ।  नागा  काउंसिल  के  लोग  गए

 थे  किसी  खास  मौके  पर  ।  हज़ारों  श्रादमी  वहां  जमा  हुए  थे  ।  वहां  गाने  हो  रहे  बच्चे  गा  रहें  थे  ।  तीन

 सौ  के  फासले  पर  शायद  दो  आदमी  उन्होंने  गोली  चलाई  कौर  बेचारे  दो  बच्चे

 मारे गए
 ।

 उन्होंने  शायद  बच्चों  पर  गोली  नहीं  किसी  ake  पर  चलाई  ।  लेकिन  wea

 इस  तरह  की  घटनायें  हो  जाती  हैं  इनको  नहीं  है  रोकना  |

 हंस  सरकार को  इस  तथ्य  जानकारी  है  कि  तथाकथित नागा

 संघ  सरकार  द्वारा  कुछ  परिपत्र  जारी  किए  गए  हैं  जिनमें  यह  कहा  गया  है  कि  चीनी उनके  अत्यन्त

 निकट  हैं  और  उनको  स्वतंत्रता  प्राप्त  करने  में  सहायता  देंगे  तौर  यदि  तो  विद्रोहियों की  कार्यवाही

 बढ़ने  का  यह  भी  एक  कारण  था  जैसा  कि  माननीया  उपमंत्री  ने  कहा  है  ?

 चो  जवाहरलाल  में  समझता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  जिन  पोस्टरों  का  निर्देश  कर

 रहे  हैं  वे  पुराने  हैं  ।  में  नहीं  समझता  कि  वे  नए  वाले  हैं  ।  उनमें  अनेक  प्रकार  की  बातों  का  उल्लेख

 था  ।
 उनमें  एक  खास  चीज  यह  कही  कई

 थी  कि  राष्ट्रसंघ  उनकी  सहायता  करने  रहा  है  ।  जाहिर

 है  कि  इसमें  कोई  सच्चाई  नहीं  है  ।  ऐसी  कोई  बात  होने  की  कोई  संभावना  नहीं  है  ।  वे

 जनता  की  भावना ग्र ों  को  उभाड़ने  का  प्रयत्न  किया  करते  हैं  ।

 fat  बसु मता री
 :

 कया  ag  सच  है  कि  बहुत  से  नागा  विद्रोहियों  ने  बर्मा  की  सीमा  में  wea

 किया  था
 भोर  यदि  ऐसा  है

 तो
 बर्मी  सरकार  का  इसके  प्रति  क्या  रवैया  2?  ee

 मल  प्रंद्रेजी  में
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 1 ॥  जवाहरलाल  ताड  उनके  बर्मा  की  सीमा  के  उस  पार  जानें  से  हमें  कठिनाई  का  सामना

 करना  पड़ा ।  बर्मी  सरकार
 को

 सूचित  कर  दिया  गया  है  कौर  उसने  हमें  बताया  है  कि  उनके  द्वारा

 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  हेम  बुरा  हमारे  जो  विमान  सेना  के  चालक  नागा  विद्रोहियों  की  गिरफ्तारी में  हैं

 और  जो
 श्री  गेविन  यंग  के  कथनानुसार  श्री  बर्मी  राज्य  क्षेत्र  मे ंहै ंउनको  ata  कराने  के  लिए  सरकार

 ने  अभी  तक  क्या  कदम  उठाए

 jae  महोदय  :  यह  इस  टर्न  से  कैसे  उत्पन्न  होता  यह  प्रश्न  नागालैंड  नागा  परिषद

 शादी के  संबंध  में  है  ।  माननीय  सदस्य  प्राय  बातों  पर  जा  रई  हैं  ।

 थ्री  हेम  बर्पा  यह  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है  ।

 भ्रिध्यक्ष  सहोदय  :  वह  महत्वपूर्ण भले  ही  हो  परन्तु  इस  प्रश्न  के  सम्बन्ध  मेंकते  उत्पन्न  होता

 )  शांति

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  हमें  ज्ञात  हमा है  कि  श्री  fast ने  वहां  अपनी  सरकार  बना  ली

 हज़ारों  उनकी  कार्यवाहियों को  रोका  नहीं  जाता है  ।  अ्राबजवर  के  संवाददाता  off  गेविन  यंग

 उनकी  सहायता  कर  रहे  हैं  ।  मेंने  श्री  फिजो  कौर  श्री  गेविन  यंग  का  मल  पत्र  प्रधान  मंत्री  के  पास

 भेज  दिया  है  ।  वास्तव  में  श्री  फिजो  कुछ  गारण्टियां  चाहते हैं  ।

 महोदय :  में  नहीं  समझता  कि ये  सब  बातें इस  प्रश्न  से  कैसे  उत्पन्न  होती
 हैं  ।

 थी  जवाहरलाल  नेहरू  में  इस  मामले  के  सम्बन्ध  में  एक  अन्य  प्रदान  है  ।  पता  नहीं

 वह  अराज  के  प्रश्नों  में  ही  है  या  बाद  के  किसी  दिन  के  «९ प्रसून  में
 ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :
 शीराज़  ही  के  प्रश्नों में  है

 धरी  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 यदि  श्राप  चाहें  तो  में  उसका  निंदा  भी  कर  सकता हूं  ।

 ध्रिध्यक्ष  महोदय  :  वह  उस  wea  का  उत्तर भी  दे  सकते हैं  ।  उसकी  संख्या क्या  है  ?

 श्री  स०  सो०  बनर्जी  डि  ।

 महोदय
 :  बहुत  अच्छा  ।  उसका  उत्तर  भी  दे  दिया  जाये  ।

 नागा

 1३३१.  श्री  हेम  aaa :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  mana  के  प्रतिनिधि श्री  गेविन यंग  जिन्होंने  कुद  समय

 पूर्व  नागा  पहाड़ियां का  दौरा  किया  लन्दन  के  समाचार  पत्रों  के  लिए  एक  लेखमाला  लिखी  है

 जिनमें  विद्रोही  नागाओं  site  उनकी  स्वतंत्रता  की  मांग  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  की  नीति की

 mara  की  गई  है  तौर

 यदि
 तो

 भारत  सरकार  ने  नागा  पहाड़ियों  की  स्थिति  ale
 स्वतंत्रता

 की  मांग  के
 सम्बन्ध  में  सही  जानकारी  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  हैं  क्योंकि  ब्रिटेन  के  लोग

 जक

 बज  tune  न

 & faa aga sea tto gutfent) : («

 अ

 HTT  मन्त्री  के
 सभा-सचिव  (

 श्री  जो०  नां०

 मल ८  अंग्रेजी  में
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 हमारे  उप  उच्चायुक्त  का  एक  लेख  दि  श्राबज़वरਂ  में  प्रकाशित  हुआ  है  जिसमें  श्री

 गेविन  यंग  द्वारा  दिये  गये  कुछ  गलत  वक्तव्यों  का  प्रतिवाद  किया  गया  डा०  वेरियर  एल्विन

 क्वारा  लिखित  ह ह 1... पै नागालण्ड  जिसमें  नागालैण्ड  की  स्थिति  का  संतुलित  चित्रण  गया

 हमारे  विदेशी  दूतावासों  में  वितरित  की  गई  है  ।

 परिधान  मन्त्री  तथा  वैदेशिक  काय
 मन्त्री  जवाहरलाल  :  इसके  अलावा  एक  प्रशन

 श्र  भी  था
 ।

 में  यह  निवेदन  करूंगा  कि  पत्रकार  श्री  गेविन  यंग  ak  इन  लोगों  में  कुछ  सम्पक

 मालूम  होता  है  क्योंकि  जैसाकि  माननीय  सदस्य  ने  संकेत  किया  था  गेविन  यंग  ने  वहां  के

 एक  विमान  चालक  से  उस  विमान  चालक  के  पिता  जो  कानपुर  में  एक  पत्र  भेजा  था  ।

 परन्तु  वर्तमान  स्थिति  इस  प्रकार  है  ।  कुछ  लोगों  |  समझता  हूं  कि  श्री  गेविन  यंग  के  माध्यम

 से  ही--ग्रन्तर्राष्ट्रीय  रेडक्रास  से  यह  पूछा  था  कि  क्या  इन  बन्दी  विमान  चालकों  के  स्थानान्तरण

 के  समय  किसी  प्रतिनिधि  की  उपस्थित  रहने  के  लिए  भजा  जा  सकता  है  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  रेड  क्रास

 ने  वह  पत्र  भारतीय  रेड  क्रास  को  भेजा  ।  भारतीय  रेड  क्रास  ने  हम  से  पूछा  ।  हम  ने  कहा  कि

 कोई  नहीं  है
 ;

 यदि  आपके  आदमी  वहां  हैं  तो  वे
 स्थानान्तरण

 के  समय  उपस्थित

 al  सकते  हैं  ।”  वर्तमान  स्थिति  यह  है  ।

 महोदय
 :
 में  समझता  हूं

 कि
 प्रधान  मंत्री  के  दिमाग  में  ger  संख्या  ३४३  था

 डा०  राम  gum  सिंह
 :

 set
 संख्या  २९५ भी  ।

 जवाहरलाल  नेहरू  :  यदि  am  ग्र नुम ति  दें  तो
 wet  संख्या  ३४३  का  भी  उत्तर

 दै  दिया  जाय  ।

 महोदय  बहुत  अच्छा

 तागा  विद्रोहियों  द्वारा  बन्दी  किये  गये  विमान  चालक

 हेम  aaa  :
 श्री  अमजद  चली

 |  पंडित  द्वा०  ना०  तिवारी  :

 |  ott  राजेन्द्र  fag  :

 श्री  स०  Alo  बनजों
 ग  #2634

 श्री  विभूति  मिश्र  :
 ह

 श्री  दी०  च०  शर्मा

 श्री  जीत  सिह  सरहदी  :

 श्रीमती  मफीदा  श्रहमद  :

 |  थी  रघुनाथ  सिंह  :

 क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नागा  विद्रोही  नेता  ए०  जैड०
 फिज़ा  ने  सरकार  को  यह  संदेश

 भेजा  है  कि  नागालैंड  उनके  श्रनुयायिश्रों  द्वारा  बन्दी  किये  गये  भारतीय  विमान  चालकों  को  शीघ्र

 ही  मुक्त  कर  wk

 मूल  अग्रेजी  में



 Ye  री  ad
 LERL

 यदि  तो  कया  मुक्ति  की  संभावित  तारीख  के  सम्बन्ध  में  कोई  उल्लेख  किया

 गया

 उपमंत्री  लक्ष्मी  :  कौर  भारत  सरकार  को

 श्री  frat  से  ऐसा  कोई  पत्र  नहीं  मिला  है  ।  परन्तु  भ्रप्रैल  के  श्राबज़वर" में श्री गेविन यंग में  श्री  गेविन  यंग

 ने  ऐक  लेख  में  यह  कहा  गया  था  कि  नागा  विद्रोही  भारतीय  विमान  बल  के  चालकों  को

 ata  ही  मुक्त  कर  देंगे
 |

 श्री  गेविन  यंग  ने  ब्रिटिश  रेड  क्रास  सोसाइटी  को  भी  विमानचालकों  की  रिहाई  की  व्यवस्था

 कराने  में  सहायता  करने  के  लिए  लिखा  था  ।  ब्रिटिश  रेड  क्रास  द्वारा  यह  प्रार्थना  श्रन्तर्राष्ट्रीय रेड  क्रास

 को  भेज  दी  गई  जिसने  उसे  भारतीय  रेड  क्रास  के  पास
 भेज  दिया  ।

 भारतीय  रेड  क्रास ने  हमें  सुचित

 किया  कौर  हम  से  पूछा  कि  क्या  किया  जाना  चाहिये
 ।  वैदेशिक-कायदे मंत्रालय  द्वारा  उन्हें  यह  सू

 किया  गया  कि  भारतीय  रेड  क्रास  के  प्रतिनिधि  स्थानीय  सरकारी  अधिकारियों  के  साथ  विमान

 चालकों  के  वास्तविक  हस्तान्तरण  के  समय  उपस्थित  रह  सकते  हैं  ।  इस  मामले  के  सम्बन्ध  में

 ax  कुछ  सुनने  में  नहीं  कराया  है
 ।

 tet  हेम  मेरे  रन  के  उत्तर  में  माननीय  सभा-सचिव  ने  हमारे  उप उच्चायुक्त

 द्वारा  लिखे  गये  जो  श्राबज़वर  में  प्रकाशित  दुआ  sto  वेरियर  एल्विन  की  पुस्तक

 का  निर्देश  किया  था  ।  उस  लेख  के  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  है  कि  उसमें  एक  भी

 ठोस  ज  नहीं  है  सिवाय  इसके  कि  यदि  विद्रोहियों  को  स्थिति  का  इतना  विश्वास है  तो  a

 निर्वाचन  में  भाग  क्यों  नहीं  लेते  हैं
 ?

 जहां  तक  डा०  वेरियर  एल्विन  की  पुस्तक

 का  सम्बन्ध  उसमें  भी  कोई  विशेष  जानकारी  नहीं  है
 ।

 इसलिए  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार

 ने  श्री  गेविन  यंग  के  झ्रावजवर  में  प्रकाशित  लेख  में  लगाये  गये  गंभीर  के  उत्तर  में  ब्रिटेन  में

 sad  वास्तविक  स्थिति  पेशा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वे  दैनिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :
 में  किसी  लेख  के

 सम्बन्ध

 में  तक  नहीं  करूंगा  ।  मेरे  विचार  से  हमारे  उप उच्चायुक्त  का  पत्र  बरच्छा  था  ।  विरोधी

 पक्ष  के  सदस्यों  को  वह  नहीं  लगा  है  ।  ag  श्री  गेविन  यंग  के  लेख  का  उत्तर  था  ग्रीवा

 लिखा  गया  था  ।  जहां  तक  डा०  वेरियर एल्विन  की  पुस्तक  का  सम्बन्ध  निस्संदेह  वह  वर्तमान

 स्थिति  के  सम्बन्ध  में  नहीं  उसमें  समस्त  नागालैण्ड  का  विवेचन  किया  गया  है  ।

 tat  हेम  weer
 :

 मुझे  वह  तनिक  भी  उपयोगी  नहीं  मालूम  पड़ी
 ।

 poem महोदय  :  मतभेद  हो  सकता है

 डा०  राम  सुभग  सिंह
 :

 क्या  हमारे  उच्चायोग  का  कोई  आदमी  श्री  गेविन  यंग  से  इन

 विमान  चालकों  की  रिहाई  के  सम्बन्ध  में  मिला

 जवाहरलाल  मेहरू
 :

 में  नहीं  समझता  इस  विषम  के  सम्बन्ध  में  श्री  गेविन  यंग  से  क्यों

 मिला  जाये  ?
 उन्होंने  हमें  बो  पत्र  भेजा  था  उसका  उत्तर  हमने

 दे
 दिया  था

 ।

 ‘tae  अंग्रेजी में
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 कांगड़ा  जिलें  में  कालेज  का  कारखाना

 (ott  राम  कृष्ण  गुप्त

 श्री  पांगरकर :

 थी  दी०  Wo  हार्मा

 भो

 sit  जीत सिह  सरहदी  :

 थी  नवल  प्रभाकर : |

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  १४  १९६१  के  झतारांकित प्रशन संख्या संख्या  ३३३६ के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 )  क्या  कांगड़ा  जिले  में  कागज  के  प्रस्तावित  कारखाने  के  लिए  arrears  विदेशी  मुद्रा  श्र

 सहयोग  के  बारे  में  इस  बीच  बातचीत  कौर  फैसला  हो  गया  गौर

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  कया है  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई
 :  श्र  wet तक  नहीं  श्रीमान्‌  ।  पंजाब

 में  वास्तविक  स्थिति  का  निर्णय  भी  उस  पक्ष  द्वारा  अपने  सहयोगियों  के  साथ  परामर्श  करके  किया

 जायेगा

 teil TH HOOT राम  कृष्ण  गुप्त :  प्रस्तावित  संयंत्र  की
 अनुमानित  क्षमता  कितनी है  ?

 श्री  मनु भाई  | साह  अभी  ६०,०००  टन
 अखबारी  कागज

 प्रति  वर्ष  बनाने  का  विचार  है  जो

 नवीनतम  प्रतिवेदन के  शझ्रनुसार  शीघ्र ही  8, 2X%,000  टन  प्रति
 वर्ष  हो  जायेगी  ।

 श्री  त्र  द०  पाण्डे  :  कुछ  पुर्व  प्रान्तर  प्रदेश  में  हैदराबाद  में  गन्ने  की  सीठी  से  अखबारी

 कागज  बनाने  के  प्रयोग  किये  गये  थे  शर  वे  सफल  नहीं  हुए
 ।

 अरब  ज्ञात  हुश्न  है  कि  यह  प्रक्रिया

 सफल हो  गई  है  ।  सरकार  गन्ने  की  सीठी  के  कच्ची  सामग्री  के  रूप  में  प्रयोग  को  प्रोत्साहन

 देगी  क्योंकि  यह  सबसे  सस्ती  कच्ची  सामग्री
 ?

 शी  मनु भाई माह  :  यह  सही  है  कि  wa  यह  प्रक्रिया  सफल  हो  गई  है
 ।

 हमने  अखबारी

 कागज  के  निर्माण  के  लिए  दो  परियोजनाओं के  लिए  लाइसेंस  दिये  एक  महाराष्ट्र  में  कनराड  में

 ६०,०००  टन  के  लए  दूसरी  उत्तर  प्रदेश  में  मुरादाबाद  में  ६०,००० टन  के  लिए  |  सरकार

 का  यह  कार्य  प्रारम्भ  करने  का  कोई  इरादा  नहीं  है  ।

 श्री  दामानी  :  प्रभी  तक  कुल  कितनी  क्षमता  के  लिए  लाइसेंस  दिये  गये  हैं  कौर  नई  क्षमता

 के  लिए  कितने  प्रार्थनापत्र  विचाराधीन हैं  ?

 शी  मनु भाई शाह  :  कोई
 भी

 लाइसेंस  विचाराधीन  नहीं  है  ।  तीन  का  अनुमोदन  किया

 गया  है  जिनमें  से  प्रत्येक  की  क्षमता  ६०,०००  टन  है  ।

 श्री  म०  ato  द्विवेदी  :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  wat  तक  जितनी  फैक्ट्रियों  के  लिय

 सरकार  ने  लाइसेंस  दे  दिये  क्या  उन  से  हमारे  देश  की  न्यूज प्रिंट  की  कमी  पूरी हो  जायेगी

 यदि  तो  कितनी  कमी  बाकी  रह  जायेगी  और  वह  कब  तक  पूरी  हो  जाने  की  दाहे  ?

 थी  मनु भाई शाह  :  फिलहाल  जो  हमारा  अन्दाजा  है  उस  मे  तो  कमी  पुरी  हो  ae

 हम  स्वावलम्बन  की  तरफ  पहुंच  जायेंगे  |  लेकिन  चूंकि  न्यूज प्रिंट  की  डिमान्ड  बड़ी  रफ्तार  से  बढ़  रही

 है
 इसलिये

 वायद  इसे  अर  एक्स्पैन्ड  करना  हो  ।

 मूल  wast  में
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 इकबाल  सिह  :  क्या  कोई  प्रतिबन्ध  है  अथवा  संबंधित  पक्ष  से  इस  कारखाने  की

 स्थापना  के  संबंध  मे  शी  जनता  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ताकि  उसकी  स्थापना  यथाशीघ्र  हो  सके  ?

 भी  सुभाष  शाह  :  हम  इसके  संबंध  में  बहुत  शीघ्रता कर  हमें  |  हाल  मे  पंजाब  सरकार

 के  साथ  विस्तृत  चर्चा  हुई  थी  कौर  उनके  समस्त  वनों  का  ठेका  कर  लिया  गया  है  ।  aa  हम

 हिमाचल  प्रदेश  प्रशासन  से  बातचीत  करेंगे  ताकि  उस  क्षेत्र  की  समस्त  नर्म  लकड़ी  पाण्ड  परियोजना

 के  लिए  मिल  सके  ।

 श्री  do  do  दार्मा  :  इस  कारखाने  की  स्थापना  के  लिए  किन  किन  स्थानों  का  विचार  किया

 जा
 रहा  है  कौर  गुरुदासपुर  जिला

 भी
 उनमें  से  एक  है

 ?

 श्री  मनु भाई  शाह
 :

 किसी  समय  वह  था  परन्तु  अरब  पाण्डु  नदी  है  ।  यह  दो  नदियों का  संगम

 है  ।

 श्री  ल०  ब०  विट्ठल  राव
 :

 मूल  प्रस्ताव  यह  था  कि  महाराष्ट्र  का  यह  कारखाना एक  या

 दो  ae  तक  कुछ  नदी  का  आयात  करेगा  प्रौर  फिर  गन्ने  की  सीठी  का  प्रयोग  प्रारंभ  कर  देगा  ।

 परन्तु  जब  यह  कारखाना  खन्ना  कागज  के  निर्माण  के  लिए  प्रारंभ  से  ही  गन्ने  की  सीठी का  कच्ची

 सामग्री  के  रूप मे  प्रयोग  करने जा  रहा  है  ।  यदि  ऐसा  है  तो  वह  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजना

 क्यों  छोड़  दी  गई  जो  श्राद्ध  प्रदेश  मे  स्थापित  की  जानी  थी  ?

 भी  सुभाष  शाह
 :

 इसकी  चर्चा  सभा  में  ६  वर्ष  qq  की  गई  थी  गौर  कौर  यह  नई
 खोज

 गत  वर्ष  ही  मालूम  पड़ी  है  ।  यह  ठीक  है  कि  प्रथम  दो  वर्षों  पे झ्ांशिक  रूप में  रासायनिक  लुगदी

 का  प्रयोग किया  जायेगा  ।  प्रारंभ  में
 ४०

 प्रतिशत  आयात  की  गई  लुग्दी  प्रौढ़  ६०  प्रतिशत  सीठी

 का  प्रयोग  जाएगा  ।  परन्तु  क्यूबा  सवाना  में  ३६  मिलों  द्वारा  की  गई  नई  गवेषणा  से

 मालूम  ga  है  कि  दत  प्रतिशत  प्रतिस्थापन  संभव  है  ।
 चूंकि  हम  तीन  परियोजनाओं  के

 लिए  लाइसेंस  दे  चुके  है  इसलिए  ga  किसी  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजना  का  कोई  प्रदान  नहीं  है

 श्री स०  रण  श्ररुमगस्‌ : मद्रास राज्य :  मद्रास  राज्य  में  नीलगिरी  मे  एक  कागज  के  कारखाने  की
 स्थापना

 के  प्रस्ताव  का  क्या  हुआ  ?

 श्री  सुभाष  शाह  :  नीलगिरी  में  कागज  की  लुगदी  की  परियोजना है
 ।  उसमे  १००  टन

 उत्पादन  हो  रहा है  ।

 भूमिहीन  मजदूरों  के  लिये  जमीन

 (att  राम  कृष्ण  गीत  :

 |  श्री चली  लाल

 श्री  कौडियाल
 pre

 कुन्दन

 विनती  मिश्र |  att

 st  दासानी

 कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  दनका  करेंगे  कि  :

 भूमिहीन  मजदूरों  के  लिए  जमीन  के  बारे  में  योजना  ऋण  आयोग  की  खेतिहर  मजदूर रों

 सम्बन्धी  केन्द्रीय  सलाहकार  समिति  ने  कया  क्या  सिफारिशें की  हैं  अर
 उनका  ब्यौरा  क्या

 aa

 मल  अंग्रेजी  में
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 सरकार  ने  उन  पर  विचार  किया  है  :

 यदि  तो  उन  पर  क्या  कार्यवाही की  गयी  ?

 >
 उपमंत्री  इया

 ०
 नं०  मिश्र )  > )  च  ).  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 जाता  है
 ।

 विवरण

 कृषि  श्र  मकाँ  संबंधी  aia  सलाहकार  समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  तीसरी  योजना

 अवधि  में
 भूमिहीन  कृषि  श्रमिकों  के  ७  लाख  परिवारों  को  ५०  लाख  एकड़  से  अधिक  भूमि  पर

 बसाने  के  लिये  प्रयत्न  किये  जाने  चाहियें  ।

 तीसरी  के  प्रतिवेदन  मे  कहा  गया  है  कि  समिति  ने  जिन  लक्ष्यों  का  सुझाव  दिया  है

 उन्हें  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिये  शर  कृषि  श्रमिकों  को  बसाने  के  लिये  उपयुक्त  कमी  चली  जायें

 ताकि  प्रस्तावित  कार्यक्रम  संभव  बनाया  जा  सके  |

 योजना  wart  एवं  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  जो  कि  केन्द्रीय  स्तर  पर  बन्दोबस्त  योजना  का

 प्रशासनिक  मंत्रालय  दोनों के  द्वारा  राज्य  सरकारों  को  हिदायतें  दी  जा  रही  हें  कि  कृषि
 श्रमिकों

 संबंधी  केन्द्रीय  सलाहकार  समिति  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  की  दृष्टि  से  कृषि  श्रमिकों  को

 बसाने के  कार्यक्रमों  को  मजबूत  किया  जाना  चाहिये  ।  इसके  अतिरिकत  केन्द्रीय
 ८

 करोड़  रुपये
 की  राशि

 रखी  गई  है  जिसमें  से  राज्य  सरकारों  को  ऋण  ale  अनुदान  दिये  जायेंगे  ताकि  वे  राज्यों  की  योजनाओं

 में  पहलें  से  शामिल  की  गई  योजनाओं  के  भ्र ति रिक्त  योजनाओं  को  प्रारभ  कर  सकें  ।

 fat  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 विवरण  से  पता  चलता  है  कि
 ७

 लाख  परिवारो को  बसाया
 जाएगा

 ॥

 राज्यवार  नवे  क्या  होंगे  ?

 प्री  ato  नं०  लगभग  दो  महीने  पहले  या  कुछ  झ्र  पहिले  यह  सिफारि दा  की  गई  थी  ।

 ये  सब  ब्यौरे  wat  तेयार  किये  जाने  हैं  ।

 श्री  कोडियान  :  विवरण  में  कहा  गया  है  कि  राज्य  सरकारों  को  हिदायतें  दी  जा  रही  हैं

 कि  कृषि  श्रमिकों  को  बसाने  के  कार्यक्रम  को  मजबूत  करें  ।  मोटी-मोटी  हिदायतें  कया  हैं  कौर  क्या  राज्य

 पत्रकारों  को  सुझाव  दिया  गया  है  कि  वे  इस  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  विद्वेष  व्यवस्था

 रथ्रापित

 श्री  गया  नं०  विशेष  एकक  की  स्थापना  एक  कदम  हो  सकता  है  ।  हम  उन
 से

 यह

 कह  रह ेहै  कि  वे  कृषि  श्रमिकों के  कार्यक्रमों  को  मजबूत  करें  ।  हम  उनको  सब से  अधिक  महत्व

 देते हैं  ।

 श्री  विभूति  fares
 :
 में  जानना  चाहता  हूं  कि  एक  भूमिहीन  परिवार  को  बसाने  के  लिये  सरकार

 कितनी  जमीन  देगी  पौर  उसके  रिहैबिलिटेशन  के  लिये  सरकार  कितना पैसा  खड़े  करेगी  ।

 श्री  इया०  नं
 ०  मिश्र  :  यह  तो  मुख्तलिफ  हालात  पर  निसार  है  यानि  किस  एरिया  में  किस  तरह

 की  हालत  है  जमीन  1...  की  ।  यह  अभी  सम्भव  नहीं  है  कि  हम  कोई  यूनिफार्म  रेट  बता  लेकिन

 कार्यक्रम  बनाया  गया  है  अर्थात्  जिस  की  इस  कमेटी  के  द्वारा  की  गई  है  उससे  मालम  होता

 पाल  अ्रंग्रेजी  में
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 है  कि  औसत  fat  ७
 एकड़  के  करीब  प्रत्येक  परिवार  को  मिलेंगी  |  जहां  तक  उद्योग  धन्धों  प्रौढ़

 दिक्षा  वगैरह रह  की
 बातें  हैं  वे

 बड़ी
 बातें  हैं

 a
 उनके  बारे  में  तफसील  से  कभी  कुछ  कहना  मुश्किल

 है  ।

 दामानी  :  कया  भूदान  के  द्वारा  बांटी  गई  भूमि  बहुत  घटिया  किस्म  की  है  कौर  क्या

 सरकार  उस  भूमि  को  सुधारने  के  लिये  कुछ  सहायता  देने  का  विचार  कर  रही

 fat  दया
 ०

 नं०  मिश्र  :  जहां  तक  प्रदान  के  पिछले  भाग  का  संबंध  हम  निश्चय ही  सहायता

 ने  का  विचार  कर  रहैं  |
 उसके  लिये  हमने  राज्यों  कौर  केन्द्र  दोनों  के  बजटों  में  उपबन्ध किया  है  ।

 राज्य
 में  ३  '

 ६  करोड़ रुपये  कौर  केन्द्र  में
 ८

 करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  हो  सकता है  कि

 उस  भूमि  की  किस्म  चाहे  वह  भूदान  भूमि  है  या  गैर  काश्त  फालतू  भूमि  अनेक  तरीकों  से

 सुधारा  जाए  ।  उसके  लिये  सहायता  दी  जाएंगी  ।

 श्री  मा ०७  एच  गायकवाड  :  भूमिहीन  लोगों  को  बांटने  के  लिये  सरकार  के  पास  कितनी

 भूमि  है
 ak  उपरिसीमा  के  कारण  कितनी  भूमि  उपलब्ध हो  क्या  यह  सच  है  कि  बांट

 समय  ये  भूमियां  wey  खाते  पोते  लोगों  को  दी  जाती  भूमिहीन लोगो  को  नहीं  ?

 fat  इया
 ०  नं०  मिश्र  :  पिछला  सुझाव  बेकार  है  क्योंकि  सरकार  की  यह  निश्चित  नीति  है

 कि  फालतू  उपलब्ध भूमि  कृषि  योग्य  की  गई  भूमि  भूमिहीन  मजदूरों  को  दी  जाएगी  ।

 जहां  te  परिसीमा  लागू  किये  जाने  के  पश्चात  उपलब्ध  होने  वाली  कुल  भूमि का  रुंबंध  है

 समिति  ने  सुझाव  दिया  है  कि  १०  लाख  एकड़  उपलब्ध  की  जाएगी  ।  इसके

 खेती-योग्य  फालतू  भूमि  में  से  काफी  प्रतीक  भूमि  उपलब्ध  की  जाएगी  ate  फिर  भूदान  की  न  बांटी

 गई  भूमि  भी  उपलब्ध होगी

 रंगा  सब  कमियों को  पक्षपात  रहित  तरीके  से  ak  गर  राजनीतिक  आधारों  के

 अनुसार बांटा  जाए  इस  उद्दद्य के लिये राज्य के  लिये  राज्य  सरकारें  झौर  केन्द्रीय  सरकार  क्या  कार्रवाइयां  कर  रही

 हं  ताकि  आरोप  लगाने  का  अवसर  न  हो  कि  वितरण  राजनीतिक  दलबंदी  के  ग्रा घार  पर  राजनीतिक

 लोगों  से  संबध  कुल्  वर्ग  के  लोगों  या  कुछ  वर्गों  के  लाभ  के  लिये  राजनीतिक  तरीके  से  किया  जा

 रहा  है
 ?

 शि  इया  ०  नं  ०  मिश्र  एक  खास  सर्व  पर  विचार  किया  गया  है  कि  राज्य  स्तर  पर  सलाहकार

 समिति  हो  ।  वितरण  अधिकतर  कलक्टरों  कौर  मजिस्ट्रेटों  के  द्वारा  किया  जाए  जिनका  राजनीतिक

 से  कोई  सबंध  नहीं  होता  ।

 ला०  द्विवेदी :  में  यह यह  जानना  चाहता  हूं  कि  विभिन्न  राज्यों  में  भूमि  सीमा  के  सम्बन्ध

 मे  बनने  के  फलस्वरुप  ऐसी  frat  wou  है  जो  aera  हो  गयी  है  शर
 जो  लैड  लैस  eres

 को  दे  दी  गयी

 श्रिया  महोदय  :  माननीय  मंत्री  ने  १०  लाख  एकड़  भूमि  बताई  है
 |

 at  ध्या०  उठ  मिश्र  :  समिति ने  १०  लाख  एकड़  फालतू  भूमि  की  की  है

 श्री  स०  Ato  द्विवेदी  :  क्या  भूमि  सीमा  संबंधी  विधि  के  परिणामस्वरूप  ?

 श्री  इया
 ०  नं०  मिश्र  :  यह  सीमा  लागू किये  जाने  के  परिणामस्वरूप  परन्तु  माननीय

 सदस्य  at  cet  है  कि  फालतू  होने  के  नाते  कितनी  भूमि  उपलब्ध  होगी  तक  हमारे  पास  इसके

 ine  नहीं  हैं  ।
 $$  ह  e

 मल  ग्रग्र जा  में
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 रेणु  चक्रवर्ती  :  क्या  यह  सच  है  कि  wa  तक  कृषि  श्रमिकों  तथा  कमी  हीन  श्रमिकों

 को  भूमि  वितरण  संबंधी  सलाहकार  समिति  मे  प्रायः  सभी  सदस्य  कांग्रेस  दल  के  रहे  हें
 ?

 शी  शाण  नांठ  मिश्र  :  इस  समिति  मे  सदस्यों  का  प्रतिनिधित्व  अधिकतर  इस  आधार  पर  है

 कि  उनको  इस  प्रकार  के  काम  में  कितनी  दिलचस्पी  है  कौर  उनका  कितना  संबंध  होता  है  ।

 रेणु  चक्रवातों  :  केवल  कांग्रेस  दल  के  लोगों  का  ही  भूमिहीन  लोगों
 को  भूमि

 वांटने से  संबंध  होता  है  ?

 पं श्री  ध्या०  नू ०  सीजन  :
 समिति  के  सदस्यों  की  संख्या  भी  तो  बहुत  श्रमिक  नहीं  होनी  चाहिये

 ताकि  काम  की  चर्चा  ate  विचार  ठीक  ढंग  से  हो  सके  ।

 श्री  यादव  नारायण  जाघव
 :

 विवरण  से  पता  चलता  है  कि  केन्द्र  ने
 ८

 करोड़  रुपये  का  उपबन्ध

 किया  है  जिसमें  से  सम्बद्ध  राज्यों  को  अनुदान  कौर  ऋण  दिये  जाएं  ।  कया  प्रत्येक  राज्य  में  भूमिहीन

 श्रमिकों  की  संख्या  का  अनुमान  लगाया  गया  है  कौर  किस  आधार  पर  ऋण  तथा  ह  दिये  जायेंगे  ?

 महोदय
 :  ८

 करोड़  रुपये  के  ये  आंकड़े  किस  ग्रा धार  पर  कया  भूमिह्दीन  श्रमिकों

 की  संख्या  का  ननुमाः थ  लगाया  गया  है
 ?

 eto
 to

 भूमिहीन  श्रमिकों  की  संख्या  प्रति  तरह  मालूम  परन्तु  जहां  तक

 इस  बात  का  सम्बन्ध  है  कि  उनको  किस  रूप  में  सहायता  दी  हमने  फैसला  किया  है  कि  अनुदान

 कौर  ऋण  दोनों  दिये  जाएं  |  वास्तविक  ब्यौरे  स्थानीय  परिस्थितियों  पर  निर्भर  होंगे  ।

 fart  व्या  सरकार  यह  पता  लगाएगी  कि  क्या  किसी  राज्य  में-मेरी  सुचना  है  कि  उन्होंने

 ऐसा  किया  है--मुख्य  मंत्री  या  राजस्व  मंत्री  या  दोनों  दौरों  पर  गये  हैं  यह  बता  कर  कि  उनका  ऐसा

 उद्देश्य  है  कि  सरकार  की  भूमि  को  तथा  भूमि  सीमा  के  फलस्वरूप  सरकार  को  मिलने  वाली  भूमि  को

 बांटने  के  लिये  वे  दौरा  कर  रहे  हैं  ।  मा०  उपमंत्री ने  कभी  बताया  है  कि  भूमि  वितरण  का  काम  केवल

 कलक्टरों  जिला  मजिस्ट्रेटों  को  सौंपा  जाएगा  क्योंकि  उनसे  ara  की  जाती  है  कि  वे  गैर

 नीतिक  दुष्टिकोण से  काम  करेंगे  ।  परन्तु  मैं  चाहता  हूं  कि  यह  जांच  की  जाए  मैं  कोई  आरोप  लगाना

 नहीं  चाहता  कि  क्या  किसी  मुख्य  मंत्री  या  राजस्व  मंत्री  ने  इस  काम  के  लिये  दौरा  किया  जैसा कि

 उन्होंने  घोषणा  की  है  कि  इन  भूमियों  को  बांटना  है  ।

 श्री  इया०  तै  हमारे  पास  मुख्य  a  त्रियों  का  दौरा  टिप्पणियां  नहीं  होतीं  कौर

 कर  इस  बात  की  कि  उनके  दौरों  का  कया  उद्देश्य  था  |

 fat  मैंने  केवल  इतना  कहा  है  कि  इस  बात  की  जांच  की  जाए  |

 महोदय
 :

 नहीं
 ।

 कलक्टर  भी  मुख्य  मंत्री  के  धीन  होते  हैं  ।

 श्री  रंगा
 :

 इसका  ag  ws  नहीं  है  कि  मुख्य  मं  त्री  राजनीति  से  परे  होता  जबकि  कलक्टर

 से  अपेक्षित  होता  है  कि  वह  राजनीति  से  परे  हो  ।

 महोदय
 :

 में  तकों  की  अनुमति  नहीं  देता
 ।

 मूल  प्री  में

 929  (Ai)
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 कौडियाल  :
 राज्यों  की  योजनायें  में  शामिल  योजनाकारों  के  अनुसार  कितने  व्यक्तियों  को

 बसाया  जाएगा  ?

 fat  इया०
 नं०

 मिश्र  इन  सब  बातों  का  फैसला  भविष्य  में  करना  होगा  ।  हमने  यह  काम

 अभी  area किया  है

 झ्ाग्विक  संयंत्र

 थी  राम  उष्ण  गीत
 :

 |  श्री  दी०  चं०  शर्मा

 श्री  चुनी लाल  :

 श्री भवत  ददन

 २९२

 |  श्रीमती इला  पालचौवरी  :

 क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  दिल्‍ली-राजस्थान  क्षेत्र  में  एक  दूसरा  भ्राण्विक  संयंत्र  स्थापित  करने  की

 योजना  अन्तिम  रूप  से  तय  हो  चुकी  है  ;

 यदि  तो  वह  कहां  स्थापित  किया  ak

 उसका  काम  कब  शुरू  होगा  ?

 वैदेशिक-कार्यो मन्त्री  के  सभा  सचिव  सादत
 :  कभी

 सवाल  पैदा  नहीं  होता  ।

 श्री  राम  कृष्ण  प्प्त च्झ  :
 क्या  सरकार  के  पास  पंजाब  सरकार  सें  कोई  ऐसा  सुझाव  पाया  है  कि

 यह  संयंत्र  पंजाब  में  स्थापित  किया  जाए  ?  यदि  तो  राज्य  सरकार  ने  किस  स्थान  का  नाम  बताया

 स्त्री  तथा  वैदेशिक-कार्य सन्तरी  जवाहरलाल
 :  सरकार के  पास  पंजाब

 तथा  कुछ  राज्य  सरकारों  से  सुझाव  हैं  ।

 श्री  भक्त  दर्शन :  श्रीमती  इस  प्रश्न  में  प्रश्नकर्ता  महोदय  ने  दिल्‍ली  कौर  राजस्थान  का

 जिक्र  किया  है  ।  पिछली  बार  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  बतलाया  था  कि  उत्तर  प्रदेश  के  पश्चिमी  इलाके  में

 भी  इस  तरह  के  संयंत्र  की  स्थापना  के  प्रदान  पर  विचार  किया  जाएगा  क्योंकि  वहां  बिजली  की  कमी  है

 बड़े  पैमाने  पर  औद्योगीकरण करना  है  ।  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  के  क्लेम  पर  भी

 विचार किया  जाएगा  ?

 थी  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 यह  तरीका  बिजली  पैदा  करने  का  प्रभी  किसी  कदर  जरा  गैर  मामूली

 मामूली  नहीं  है  कि  जहां  कमी  हो  वहां  रख  दें  ।  जहां  यह  आसानी  से  कामयाबी  से  हो  सकता  है

 वहां  रखा  जाएगा  ।  काफी  पेचीदा  सवाल  है  ।  स्टेट  गवर्नमेंट  का  यह  लिखना  कि  हमें  बिजली  की  जरूरत

 है  इस  मामले  को  हल  नहीं  करता  ।

 श्री  छ  चे  र्ा  कया  fas  संयंत्र  के  स्थान  एवं  बातों  का  फैसला  करने  के  लिये

 कोई  प्रविधिक  या  कौर  किसी  प्रकार  की  समिति  बनाई  गई  यदि  तो  उसके  सदस्य  कौन  हैं  ?

 fet  जवाहरलाल  नेहरु
 :

 मुझे  मालूम  नहीं  है  ।  समूचा  आण्विक  यक्ति  ara  प्रविधिक

 समिति है  ।

 मूल  में
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 भक्त  दर्शन :  श्रीमन्‌  इस  प्रदान  पर  काफी  दिनों  से  विचार  किया  जा  रहा  है
 ।

 मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  afar  निर्णय  होने  में  श्रभी  कितना  समय  लगेगा
 ?

 भी  जवाहरलाल  पहरू
 :

 में  नहीं  कह  सकता  कि  कितना  समय  लगेगा
 ॥

 यूरोपीय  साझा

 (  भी  रामकृष्ण गुप्त

 श्रीमती  रेणका  राय

 चली  लाल  ।

 श्री  इन्द्रजीत गुप्त  ।

 थी  दी०  do  फार्मा

 श्री

 भी  कालिका सिंह

 भी  कप  हवा  Alo  दीवारों

 थ्री  खिलजी :

 |
 जीत fag  सरहदी

 प्र०  देव

 |
 Sto

 राम  सुभग  सिंह
 :

 |  महाराज  कुमार  विजय  ore
 :

 |  भी  हेम  बुझा : |
 श्री  रघुनाथ सिंह  :

 श्री  Ao  र०  सनिस्वामी ह

 १४९  सरदार  इकबाल  सिंह
 :

 |  eft  मुहम्मद इ  लियास  :
 |  थी

 wrote  सिह  भदौरिया :

 शी  हरविन्द  घोषाल  :

 |  श्री  मं०  कृष्ण

 |  मजीदा  अहमद  :

 |  प्रो
 श्रीधर

 :

 |  भी  विभूति  firs

 श्री  प्रकाशन  वीर दा स्त्री  :

 श्री  डामर
 |

 et  सो०  ठाकुर

 थी  राजेन्द्र सिह

 श्री  क०  चरण

 |  श्री  साधन गुप्त  :

 | sft  प्रभात  कार  :

 कया  वाणिज्य तथा  उद्योग  मन्त्री  २७  १९६१  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  १७७४ के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ब्रिटेन  ने  यू  रोपीय  साझा  बाजार
 से

 सम्बन्ध  रखने  के  विषय  में  कोई  निर्णय  किया

 मूल  ditt  में
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 यदि  तो  ब्रिटेन  शर  सत्य  देशों को  भारतीय  निर्यात  पर  उसका  क्या  प्रभाव

 क्या  यूरोपीय  साझा  बाजार  में  ब्रिटेन  के  शामिल  होने  के  प्रश्न  पर  २४  १९६१  से

 लन्दन  में  प्रायोजित  राष्ट्र  मण्डल  श्रमिक  पदाधिकारियों  के  विधिक  सम्मेलन  में  चर्चा  हुई  शर

 विभिन्न राष्ट्र  मण्डलीय  देशों  के  प्रतिनिधियों ने  उस  पर  कया  राय  जाहिर  की  ?

 वाणिज्य  मन्त्री
 :  इंग्लैण्ड  की  सरकार  ने  फैसला  किया  है  कि  यूरोपीय

 alas  समाज  में  शामिल  होने  की  दृष्टि  से  औपचारिक  रूप  से  प्रार्थना  पत्र  दी  जाए  wh  इसके  लिये

 बातचीत की  जाएगी  ।

 चूंकि  ब्रिटेन  के  शामिल  होने  की  वास्तविक  शर्तों  के  बारे  में  कभी  बातचीत करनी

 भारतीय  निर्यात  पर  इसके  ठीक  प्रभाव  का  इस  समय  छ  नहीं  लगाया  जा  सकता  |

 जी  aft

 क्योंकि  ऐसे  सम्मेलनों  की  कार्यवाही  गोपनीय  मानी  जाती  राष्ट्र मण्डल  के  विविघ

 देशों  के  प्रतिनिधियों  द्वारा  व्यक्त  विचारों  को  बतलाना  सम्भव  नहीं  है  ।

 श्री  रामकृष्ण  क्या  इस  मामले  के  बारे  में  इंग्लैण्ड  के  मन्त्री  के  साथ  चर्चा  की  गई  थी
 जो  हाल  ही  में  भारत  कराये  थे  और  यदि  हां  तो  उस  वार्ता  का  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 जी  हां  ।  श्र  एक  प्रेस  टिप्पण  १४  RES  को  जारी  किया  गया  था  ।

 श्री  कासलीवाल :  ब्रिटेन  के  मन्त्री  की  यात्रा के  पश्चात्  जारी  किये  गये  प्रेस  टिप्पण  में  कहा

 गया  था  कि  भारतीय  निर्यात  व्यापार  की  रक्षा  के  लिये  विशेष  उपाय  किये  जायेंगे  ।  क्या  wa  इस  दिशा

 में  कुछ  किया  जा  रहा  है
 ?

 थी  कानूनगो
 :

 योजना  का  व्यौरा  मालूम  हो  जाने  के  यह  किया  इस  समय

 यूरोपीय  सामान्य  बाजार  में  ब्रिटेन  के  प्रवेश  की  दावतें  मालूम  नहीं  हैं  ।

 श्री  रामनाथन  चेट्टियार
 :

 क्या  इंग्लैण्ड  के  यूरोपीय  आधिक  समाज  में  शामिल  हो  जाने  के

 फलस्वरूप  ब्रिटेन  को  होने  वाले  हमारे  निर्यात में  कुछ  कमी  विशेष  कर  चाय  के  बारे

 जिसके  लिये  प्रति  पौण्ड  दो  ga  मिलते  हैं  ?

 श्री  कानूनों  :
 मोटे  तथ्य  थे  हैं  कि  बहुत  अधिक  वस्तुभ्नों  का  इंग्लैण्ड  में  निर्बाध  sae  आघार

 पर  श्रायात  होता  है  ।  मदि  इंग्लैण्ड  सामान्य  बाजार  में  सम्मिलित  stat  है  तो  स्थिति  बदल  जाएगी  ।

 कभी  हमें  मालूम  नही  कि  दिये  काल में  कौर  श्राप  काल  में  कितना  भ्रातृ  होगा
 ?

 ta  लाचार
 :

 ग्रेट  ब्रिटेन  के  प्रधान  मन्त्री  ने  बताया  है  कि  किसी  निर्णय  पर  पहुंचने  से  पूवे

 राष्ट्र  मण्डल  देशों  के  वित्त  मन्त्रियों  का  सम्मेलन  होगा  ।  कया  इस  दिला  में  कोई  कारवाई  की  गई  है  कौर

 FAT  इस  प्रकार  का  कोई  सम्मेलन  होगा  ?

 fat  कानूनगो
 :

 हमारे  पास  इस  बारे  में  कोई  सुचना  नहीं  है
 ।

 श्री  तंगामसणि
 :

 में  श्रीसत्य  प्रश्न  पूछता  हूं  ।  वित्त  मंत्री  ने  कल  एक  et  के  उत्तर  में

 बताया  था  कि  राष्ट्र  मण्डल  के  वित्त  मंत्रियों  का  सम्मेलन  घाना  में  किसी  स्थान  पर  सितम्बर  में

 मूल  wast  में
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 होगा  ।  wa  माननीय  वाणिज्य  मंत्री  कहते  हैं  कि  उनके  पास  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  है  कि  राष्ट्र

 मण्डल  के  वित्त  मंत्रियों  का  कोई  सम्मेलन  होगा  ।  हम  तथ्य  जानना  चाहते
 ?

 fat  कानूनगो
 :

 में  विशेष  रूप  से  यूरोपीय  सामान्य  बाजार  कार्यक्रम  पर  आधारित  सम्मेलन

 के  बारे  में  उल्लेख  कर  रहा  था

 श्री  तंगामणि  :  एक  विशिष्ट  प्रश्न  यह  था  कि  क्या  उस  सम्मेलन  में  इस  विशिष्ट  मामले

 की  चर्चा  की  जिसके  उत्तर  में  वित्त  मंत्री  ने  बताया  कि  सम्मेलन  होने  से  a  उस  का

 विद्यावती  तथा  अन्य  बातों  का  व्योरा  नहीं  बताया  जा  सकता  ।  दोनों  प्रश्न  एक  ही  विषय

 पर

 मन्त्री  मीरा रजि
 :  स्थिति  यह  है  कि

 राष्ट्र  मण्डलीय
 श्रमिक  सम्मेलन

 प्रति  वर्ष  होता  है  जहां  वित्त  मंत्री  होते  इस  वर्ष  यह  सम्मेलन  घाना  में  हो  रहा है  ।  जैसाकि

 में  ने  कहा  यह  सम्भव  है  कि  वहां  यूरोपीय  सामान्य  बाजार  के  इज  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 वाणिज्य  मंत्री  को  इस  के  बारे  में  पता  नहीं  होता  क्योंकि  इससे  मेरा  सम्बन्ध  होता  है  उनका  नहीं  |

 यह  aa  पृथक  मंत्रालय  है  ।  इसलिये  इसमें  कोई  प्रतिवाद  नहीं  है  ।

 पथी  तंगा मणि
 :  ager  या  सामूहिक  उत्तरदायित्व  के  बारे  में  क्या  बात  है

 ?

 महोदय  :  तब  माननीय  मंत्री  ने  क्यों  इस  प्रदान  का  उत्तर  देना  स्वीकार  किया  था  ?

 इस  बात  पर  सब  लोग  परेशान  हैं  कि  यूरोपीय  सामान्य  बाजार  में  ग्रेट  ब्रिटेन  के  सम्मिलित  हो
 जाने  के  कारण  हमारे  झ्राथिक  वित्तीय  निर्यात  इरादी  पर  कहां  तक  असर  पढ़ेगा  |

 एक  दिन  एक  माननीय  मंत्री  ने  बताया  था  कि  मंत्री  जो  कुछ  करते  सरकार  की  प्रो  से  करते

 हैं  ।  जब  प्रश्न  भ्राता  में  सब  संबद्ध  मंत्रियों  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  वे  उस  मामले  को

 देख  कर  यथासंभव  उसका  उत्तर  देने  का  प्रयत्न  किया  करें  |

 प्रवान  मन्त्री  तथा  वेदेदिक-काय  मन्त्री  जवाहरलाल
 तमाम  सरकार  मिल

 कर  भी  इस  समय  इस  का  उत्तर  नहीं  दे  सकती  ।  यह  संभव  नहीं  है  क्योंकि  हमें  पता  नहीं

 हम  इतना  जानते  हैं  कि  इंग्लैंड  की  सरकार  कौर  दूसरी  सरकारें  यूरोपीय  सामान्य  बाजार  से  सम्बन्ध

 रखती  हैं
 ।

 इस  आधार  पर  हमारे  कुछ  विचार  हैं  जिन्हें  हम  कुछ  जोर  के  साथ  व्यक्त  करते  हैं  ।

 हम  यह  नहीं  कह  सकते  कि  यूरोपीय  सामान्य  बाजार  के  साथ  उनकी  बातचीत  का  क्या  परिणाम

 होगा  ।  हम  इतना  ही  जानते  हैं  कि  इसका  कुछ  सीमा  तक  हमारे  ऊपर  बुरा  प्रभाव

 किस  सीमा  तक  यह  भी  हम  नहीं  जानते  |  हम  केवल  मत  उनके  सामने  रख  सकते  हैं  ।  वित्त

 मंत्री  इस  विषय  पर  कल  वक्तव्य  देंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 में  प्रधान  मंत्री  से  सहमत  हूं  कि  ag  या  सरकार  यह  बताने  में

 है  कि  क्या  होगा |  परन्तु  यहां  भिन्न  प्रश्न  उत्पन्न  हुआ  है  ।  यूरोपीय  सामान्य  बाजार  के  प्रश्न  पर

 वित्त  मंत्री  ने  कल  एक  वक्तव्य  दिया  था  ।  वाणिज्य  मंत्री  कहते  हैं  कि  उनको  यह  मालूम  नहीं  कि

 वित्त  मंत्री  ने  क्या  कहा  है  ।  मैं  केवल  यह  कहता  हूं  कि  wa  किसी  मामले  का  दोनों  विभागों  से

 सम्बन्ध  हो  तो  दोनों  मंत्रियों  को  परस्पर  परामर्श  कर  लेना  चाहिए  |  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  सरकार

 हमेशा  किसी  प्रश्न  का  पुर्णतया  उत्तर  दे  सकतो  है  ।

 fat  कानूनगो
 :

 में  ने  केवल  यह  कहा  था  कि  जैसा  कि  ब्रिटेन  के  प्रधान  मंत्री  का  विचार

 यूरोपीय  सामान्य  बाजार  के  बारे  में  विचार  करने  के  लिए  विशिष्ट  सम्मेलन  नहीं  बुलाया

 गया

 qa  झंप्रेजी  म
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 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :
 यह  प्रदान  किसी  ने  नहीं  पूछा  कि  क्या  यह  सम्मेलन  यूरोपीय  सामान्य

 बाजार  के  बारे  में  विशेष  रूप  से  बुलाया  गया  था  ।  set  यह  था  कि  कया  वित्त  मंत्रियों  के  इस

 सम्मेलन  में  इस  seq  पर  भी  विचार  किया  जायेगा  ?

 श्री  मोरारजी  देसाई
 :

 में  कल  या  उसके  बाद  सभा  में  एक  वक्तव्य दूंगा  कौर  जितनी

 सूचना  हमारे  पास  है  वह  दी  जायेंगी  ।

 tat  त्यागी
 :

 उस  वक्तव्य  के  अतिरिक्त  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  रियायत

 की  कुल  राशि  का  कोई  अनुमान  लगाया  जो  श्री  तक  भारत  को  हमारे  निर्यात  व्यापार  में

 इंग्लैंड  से  इस  कारण  मिल  रही  थी  कि  भारत  राष्ट्र  मण्डल  का  सदस्य  था  ।

 ध्रिध्यक्ष  महोदय  :  यह  बात  भी  वह  वक्तव्य  में  बतायेंगे  ।

 tat  मुहम्मद  इलियास
 :  मुझे  एक  प्रदान  पूछने  की  अनुमति  दीजिये  क्योंकि  मैं

 महोदय
 :

 वह  किसी  दूसरे  सदस्य को  कह  दें  ।

 fet  जवाहरलाल नेहरू  :  में  सब  तथ्य  जानने  के  बारे  में  माननीय  सदस्यों  उत्सुकता

 को  भली  भांति  समझ  सकता  हूं  ।  वास्तव  में  जब  यह  प्रश्न  ब्रिटेन  की  संसद्‌  में  रखा  गया  था

 ज  इटली  ने  कहा  सब  तथ्य  विदित  नहीं  हैंਂ  ।  बहुत  अधिक  भ्रान्ति  ak  पीछे की

 बातें  हो  रही  हैं  जो  हम  नहीं  जानते  ।

 महेन्द्र  प्रताप  :  माननीय  वित्त  मंत्री  हमें  यह  भी  बतायें  कि  क्या  जापान  से  मारको

 तक  कौर  एशिया  से  अफ़रीका तक  सामान्य  बाजार संभव  हो  सकता  है  ।  वह  इसके  बारे  में  भी

 अपना मत  बतायें  ।

 महोदय  :  प्रदान  ।
 a  ES

 प्रश्न  संख्या  ३४६  ३३८  के  बारे में

 शी  प्रफादाबीर  शास्त्री
 :

 अध्यक्ष  मैं  एक  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  प्रश्न  संख्या

 ३४६  बहुत  झ्ावइयक  व  महत्वपूर्ण  है  श्रोता  जिसके  लिए  कि  कई  सदस्यों  ने  आपको  लिख  कर  भी

 दिया  हसा  उसको  ले  लिया  जाय  ।  वह  set  पंजाबी  सुबे  सम्बन्धी  विवाद  को  लेकर  है  ।

 गभ्रष्यक्ष  सहोदय  यह  सकता  मेरे  स्वविवेक  की  बात  है  ।  में  सुझाव को  स्वीकार  करूं

 या  न  करूं  ।  जब  मैं  देखता  हूं  कि  wea  प्रशन  अधिक  महत्वपूर्ण हैं  तो  में  किसी  माननीय  सदस्य

 द्वारा  कहे  गये  को  लेने  को  बाध्य  नहीं  हूं  ।

 ग्र गला  TT  |

 tae  प्रंग्रेजी  में
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 मेहता  समिति  की  सिफारिशें

 थ्री  गोरे  :

 1*२९४
 Lat

 स०  ला०  द्विवेदी  :

 war  श्रम  ध्रौर  रोजगार  मंत्री  १५  १९६१  के  तारांकित प्रदान  संख्या  १५  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 मेहता  समिति  की  यह  सिफारिशें  कार्यान्वित करने  में  जिनकी  site  मालिकों का

 ध्यान  दिलाया  गया था  ate  सरकार  ने  भी  जिनकी  ate
 ध्यान

 दिया
 क्या  प्रगति  हुई

 कौर

 उसका  क्या  परिणाम  निकला
 !

 fora  उप मन्त्री  आबिद
 :  )  शौर

 सरकार  सिफारिश
 संख्या  १७,

 ३४  ate  ५४  के  श्रतुसार  काम  कर  रही  है
 ।  प्रशासनिक

 निकाय  सिफारिश  संख्या
 १८

 को

 कवित  करता  सिफारिश  संख्या  ३  ae  २३  विदेशी  सिद्धान्त  हैं  जिनका  स्टीवडोरज  को

 प्रनुपालन  करना है  ।
 संख्या  ३०

 के  बारे  बोर्ड  बुकिंग  के  समयों  में  परिवर्तन करना
 सम्भव

 नहीं  समझता  |

 fort  गोरे
 :

 क्या  सरकार  इस  मामले  में  की  गई  प्रगति  से  dase  है  ?

 श्री  आबिद  चली
 :  श्रीमान्‌

 +

 श्री  नाथ  पाई  :

 |  श्री  स०  मो०  बनर्जी

 २९४  श्री  विभूति  fast
 3

 [  efter
 WHAT  :

 क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  ¥  १९६१  को  नागा  पहाड़ियों  के  संगतम  क्षेत्र  में  तुंगर  बस्ती  में

 नागा  श्राक्रमणकारियों  ने  तीन  व्यक्तियों को  जिनमें  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  सहायक  इं  जीनियर

 भी  मार  डाला

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इन  व्यक्तियों  से  उनका  नकदी  रुपया  पैसा  छीन  लिया  गया

 सरकार  को  कुल  कितनी  हानि

 क्या  इन  व्यक्तियों  के  सम्बन्धियों  को  कोई  क्षतिपूर्ति  दी  गयी  है
 ?

 वैदेशिक-कार्य  मन्त्र  के  सभा  समिति  sito  ना०  :  हाँ  ।

 श्री  बी०  एल०  असिस्टेंट  सी ०  पी०  डब्ल्यू०  जो  नागालैण्ड  के  तुएन

 सांग  जिला  में  लोंग  में  श्री  प्रभुदयाल  मोटरों  का  व्यागारी  कौर  एक  ड्राइवर  जो  लोंगरी
 म

 तथा

 चारे  के  बीच  तुएनसांग  मोकोकचुंग  सड़क  पर  यात्रा  कर  रहे  होंगेर  गांव  के  समीप  विद्वोद्टी  नागरिकों

 द्वारा  मार  दिये  गये  थे  ।

 में
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 इस  श्राशय  की  कोई  सूचना  नहीं  है  कि  विद्रोहियों  ने  इन  लोगों  की  नकदी  छीन  ली  ।

 असिस्टेंट  इंजीनियर  के  पास  मजदूरों  को  बांटने
 के

 लिये  ५०००  सरकारी  रुपये थे  ।  एक  श्रीराम

 राइफल्स
 दल  जिसने  इस  घटना  के  |  जीप  को

 मिला कर  १०,०००  रुपये  जीप से  मिले  |
 यह  राशि  तथा  wer  राशि  कौर  कुल

 सरकार  की  राशि  नष्ट  नहीं  हुई  ।

 श्री  भाटिया  की  स्त्री  को  तात्कालिक  सहायता  के  तौर  पर  १०००  रुपया  दिया  गया  है

 असाधारण  पेंशन  नियमों  के  अन्तर्गत  पेंशन  कौर  उपदान  के  लिये  उसके  हक  का  प्रदान  विचाराधीन  है  ।

 Tet  नाथपाई  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 कि

 श्रीराम  में  इस  प्रकार  के  धावे  बहुत  कम

 नहीं  क्या  स  रकार  लोगों
 को

 ऐसे  शस्त्रों  के  प्रयोग  का  प्रशिक्षण  देगी  कौर  उनको  हथियार  भी  देगी  ?

 प्रधान  मन्त्री  तथा  वं  दैनिक  कार्य  west  जवाहरलाल
 :

 यह  किया जा  रहा  है  |

 होम  गार्ड---मुझे पता  नहीं  है  कि  इसे  क्या  कहा  जाता  हो  सकता है  गांव  गाड  हो--ध्रस्थानीय

 लोग  होते  जिनको  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  ।

 नाथ पाई  +
 शायद  वह  मेरा  प्रदान  समझ  नहीं  पाये

 ।
 में  प्रधान  मन्त्री  से  यह  पूछता  हूं  कि  कया

 सरकार  ऐसे  कर्मचारियों  जिनके  साथ  यह  घटना  हुई  शस्त्रों को  प्रयोग  करना  सिखलायेंगे  झर

 उनको  शास्त्र  देंगे
 ।

 में  होम गाडे  के  बारे  में  कर्म  चोरियों  कौर  नागरिकों  के  बारे  में  कह  रहा  हूं  जिन्हें

 एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  जाना  पड़ता  क्योंकि उनके  साथ  एसी  दुखद  घटनाएं होती  हैं  ।

 felt  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 उनसे  की  जाती  है  कि  उनको  शस्त्रों  का  प्रयोग  जाता  हो  ।

 मुझे  मालूम  नहीं  कि  कराया  विशेष  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  |

 महोदय  :
 वह  केवल  यह  चाहते  हैं  कि  जिस  व्यक्ति

 को
 वहां  सैनिक  अफ़सर  के  तौर

 पर  या  भ्र सैनिक  प्रशासन  सेवा  में  भेजा  जाए  उसे  wast  श्राप  को  बचाने  का  भी  प्रशिक्षण  दिया  जाना

 चाहिये  ।

 (६... |  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 में  जानता  हूं
 ।

 परन्तु  वे  जम  रू युद्ध  नहीं  होते
 ।

 कोई  व्यक्ति  दूर  से

 गोली  चला  देता  है  व्यक्ति  को  मार  देता  है  ।

 feat  त्यागी  ।  क्या  सरकार  ने  नागालैण्ड  में  विद्रोहियों के  विरुद्ध  बड़े  पैमाने  पर  छानबीन  करने

 की  सम्भाव्यता का  कभी  विचार  किया  है  ?

 16.1 |  नाथ पाई
 ।

 यह  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  हम  बार  बार  सुन  रहे  हैं  कि  विधिसंगत  काम  करते

 हुए  हमारे  तमंचा  रियों  पर  आक्रमण  किये  जाते  हैं  ।  प्रदान  यह  है  कि  क्या  वहां  की  विशेष  परिस्थितियों

 के  कारण  यह  देखना  वांछनीय  नहीं  है  कि  उनको  शस्त्र  ले  जाने  उनका  प्रयोग  करने  का  प्रशिक्षण

 दिया  जाए  ।  इस  प्रकार  ज्यों  ज्यों  विद्रोहियों  को  पता  चलेगा
 कि

 उनको  शस्त्र  चलाने  जाते  कौर  वे

 तुरन्त  गोली  चला  देते  हैं  उनके  पास  पर्याप्त  होते  उन  पर  झ्राक्रमण  कम  होंगे  |

 भय  महोदय  यह  कार्यवाही के  लिये  सुझाव  है  ।

 भी  नाथ पाई
 :

 यह  न्यस्त  महत्वपूर्ण है  ।

 महोदय  मुझे  इस  पर  भ्राइचयें  है  ।  मा०  सदस्य  ने  यह  एक  बार  श्रद्धा  था  ।

 ह उन्होंने  सोचा  कि  उत्तर  स्पष्ट  नहीं
 था

 उन्होंने  यह  दूसरी  बार  पूछा

 ।  परन्तु  उनको  चाहिये  कि

 मूल  wast  में
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 मंत्रियों  को  विचार  करने  का  अवसर  दें  कि  पाया  उनका  सुझाव  कायें  रूप  में
 लाया  जा  सकता  है  या

 नहीं  ।  इस  समय  यह  नहीं  किया  जा  रहा  क्योंकि  सरकार  इस  बात  से  सन्तुष्ट  है  कि  इसका  afer

 उपयोग  नहीं  हो  सकता
 ।

 परन्तु  इस  पर  विचार  किया  जाएगा  ।  क्या
 में

 मा०  मंत्रियों  से  तुरन्त

 भा इवा सन  देने  को  कहूं  जब  ५००  मा०  सदस्य  कोई  न  कोई  सुझाव  देते  हैं  कहते  हैं
 कि

 श्रीनिवासन  तुरन्त  दिया  जाये
 ?

 मुझे  इस  बात  का  श्राइचयें  है  ।

 शची  जवाहरलाल  नेहरू  :  साधारणतया  उनको  शस्त्र  चलाने  हैं  वे  शस्त्र  रखते हैं

 मेँ  यह  गारण्टी  तो  नहीं  दे  सकता  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  ऐसा  करता  है  ।  ऐसे  मामलों  में  सामान्यतया कई

 बार  रक्षा  दल  होता  है  जो  मुकाबले  में  तुरन्त  गोली  चलाता  है
 ।

 परन्तु  मुकाबले  में  कितनी  भी  गोली

 चलायी  जाए  उससे  आक्रमण  बन्द  नहीं  हो  सकते  |  यह  खुला  युद्ध  नहीं  है  ।  यह  धावा  है  ।  कोई  व्यक्ति

 झाड़ी  से  गोली  मारता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 सम्भव  है
 कि

 यदि  यहां  इस  का  वक्तव्य  दिया  जाए  कि  उनको

 तथा  शस्त्रों  से  सज्जित  किया  तो  इससे  नागा  विद्रोही  उनके  पास  पाने  से  रुक  जायेंगे  |

 Sett  जवाहरलाल नेहरू
 :

 रक्षा  दल  सदा  पूर्णतया  शस्त्रों  से  सज्जित  होते  हैं  ।

 fat  नाथ पाई :  तब  क्या  उनके  सभा  सचिव  सभा  को  यह  बतायेंगे  कि  क्या  इस  दल  के  ये  जो

 तीन  व्यक्ति  मारे  गये  उनके  पास  शस्त्र  थे  कौर  क्या  उन्हें  उनका  प्रयोग  करने  की  दिक्षा  दी  गई  थी  ?

 क्या  हमें  यह  सुचना  मिल  सकती  है  ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरू
 :

 मे  इसका  उत्तर  कैसे  दे  सकता

 पति  नाथ पाई  :  इससे  मा०  प्रधान  मन्त्री  की  यह  बात  गलत  सिद्ध  होती  है  कि  इन  लोगों  के  पास

 होते  हैं  ।

 महोदय
 :

 उनको  इन  सब  बातों  का  पता  नहीं  होता  ।  उन्हें  सुचना  मिलनी  चाहिये

 श्री स०  मो०  बनर्जी  :  क्या  यह  तथ्य  है  कि  श्री  बसन्त  लाल  जिसे  उस  क्षेत्र  में  गोली

 से  मार  दिया  गया  उस  क्षेत्र  में  भ्रप्रैल  exc  से  था  हालांकि  उसकी  प्रविधि  केवल  दो  वर्ष  की  थी  ?

 उनकी  अवधि  को  दो  से  बढ़ा  कर  तीन  वर्ष  करने  की  क्या  परिस्थितियां  थीं  शर  क्या  उसने  दिल्‍ली

 वापिस  जाने  के  लिये  सरकार  से  प्रार्थना  की  थी  ?

 महोदय
 :

 कौर  क्या  इसलिये  वह  मारा  गया  था  ?

 fat स०  मो०  बुर्जों  :  बहुत  से  लोग

 महोदय
 :

 प्रश्न  काल  पूर्ण  SAT  |

 ee  ee  ewe

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तार

 रानीगंज  कोयला  क्षेत्रों  में  दुर्घटनायें

 १२९६.  थी
 असजद  चली

 :
 क्या  श्रम

 शर  रोजगार मन्त्री  यह  बताने की  हवा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 पशिचम  बंगाल  में  रानीगंज  कोयला  क्षेत्रों  में  दुर्घटनाओं  की  संख्या

 बढ़ती जा  रही

 मल |  नें
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 यदि  तो  RUE—Fo
 में  इन  कोयला  क्षेत्रों  में  कितनी दुर्घटना यें

 ह

 इन  दुर्घेटनाश्रों  को  कम  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 कौर  रोजगार  तथा  योजना
 उप मन्त्री  ल०  ना०  ः

 से  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 PEEVE  तथा  Reus Ht TAT की  तुलना  में  १९६१  में  यद्यपि  गम्भीर  की  संख्या

 बढ़ी  च्  ऐसी  दुर्घटनाओं  कम  हुई  हैं  जिनमें  श्रादमी  मरे  हों  ।

 पत्नी  वर्ष  के  आधार  पर  दुर्घटनाओं  के  आंकड़े  इकट्ठे  किये  जाते  हैं  ।  १९५९ में  ६७

 आदमी  मरने  की  दुर्घटनायें तथा  ८६०  गम्भीर  दुर्घटनायें  हुई  थीं  ।  १६६०  के  यही  आंकड़े  मरा

 YY  तथा  १०१०  है ं।

 अगस्त  Reus  में  ग्रनुसन्धान  कार्य  में  लगे  हुए  विशेषज्ञों  सम्बधित  व्यक्तियों

 का  एक  सुरक्षा  सम्मेलन  था  ।  इसकी  सिफारिशों  के  परिणामस्वरूप  PaKE  में  प्राविधिक

 areal  का  अध्ययन  करने  के  लिये  छः  विशेषज्ञ  समितियां  बनाई  गई  थी  ।  इनमें  से  दो  के

 प्रतिवेदन  मिल  चुके  हैं  तथा  शेष  के  प्रतिवेदन  प्रविधिक  श्रध्ययन  पूरे  हो  जाने  पर  मिल  जायेंगे  ।

 हाल  में  ही  सुरक्षा  विधि  का  संशोधन  कर  दिया  गया  है  तथा  सम्मेलन  की  सुरक्षा  सिफ़ारिशों

 के  झा घार  संशोधन  करने  के  बारे  में  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 क्रियान्वित  अ्रभिकरण  को  शाक्तिशाली  बना  दिया  गया  है  |

 कपड़ें  पर  मुहर  लगाना

 (ett  यादव  नारायण  जाघव  :

 थी  प्र०  Wo

 ait  |: ह  ato  द्विवेदी

 1२९७-५५  श्री  प्र०  ग०  देव

 डा०  राम  सुभग  सिह
 :

 महाराज कुमार विजय  प्रा नन्द  ः

 Lait  कालिका fag  :

 बया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  ने  इस  कौर  ध्यान  दिया  है
 कि

 मुहर  लगे  दर  पर  प्रचलित  किस्मों  का  कपड़ा

 नहीं

 क्या  यह  सच  है
 कि

 कुछ  मिलों  ने  कपड़े  पर  गज  कौर  प्रति  गज़  दर  की  मुहर  लगाना  बन्द

 कर  दिया  att

 यदि  तो  इस  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने  का  सरकार  का

 विचार है  ?

 मूल  प्षंग्रेजी  में
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 वाणिज्य  मन्त्री  उत्तम  किस्म  का  कपड़ा मुहर  लगे  हुए

 मूल्य  पर  मिल  जाता  है  ।

 पुराने  गज  के  आधार  पर  कपड़े  पर  मुहर  लगाना  बन्द
 कर

 दिया  गया  है  क्योंकि  जब  कपड़े

 को  १  अप्रैल  eRe  से  मीट्रिक  झ्राधार  पर  नापा  जाता  है  ?

 set  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 चीनी  ate  भारतीय  पदाधिकारियों  की  रिपोर्ट

 (ait  प्र०  ह ०  देव  :

 थी  श्रीनारायण दास  :

 थी  राधा  रमण  :

 FREE  श्री  स०  mo  मेहदी

 थ्री  दी०  यह  शर्मा

 कुमार  विजय  आनन्द

 क्या
 प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार ने  सीमा  वार्ता  के  सम्बन्ध  में  चीनी  ate  भारतीय  पदाधिकारियों  की

 रिपोर्ट  पर  विचार  कर  लिया

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कांयं  वाही  कीਂ  गई
 ?

 कार-उपमंत्री  लक्ष्मी  :  सरकार

 ने  इन  रिपोर्टों  पर  पूरी  तरह  से  विचार  कर  लिया  है
 |  इन  रिपोर्टों के  मिलने  के  बाद

 सभा में  विवाद  भी  हो  चुका  है  ।  सरकार  यह  नहीं  बता  सकती  है  कि  क्या  कार्यवाही  करेगी ।

 सरकार की  राय  में  इन  रिपोर्टों  से  स्पष्ट  तथा  पुष्ट  हो  जाता  है  कि  भारत  की  बात  सही  है
 ।  वहू

 चीनी  सरकार को  बताते  रहेंगे  श्र  प्रयत्न करते  रहेंगे  जिससे  चीन  के  लोग  प्रतिवेदन के  तथ्यों  को

 स्वीकार कर  इन  तथ्यों  को  मान  लेने  पर  शांति  से  समझौता हो  जायेगा  ।  परन्तु  सरकार

 सभी  प्रकार  की  कठिनाइयों  का  सामना  करने  को  कटिबद्ध  है  |

 पुतंगाली  सैनिकों  को  श्रामण्य

 श्री  दी०  चे  शर्मा

 1२९६.  YZ  पंडित  हवा  ना०  तिवारी

 भी  चे
 :

 प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  १९६१  के  afer  सप्ताह  में  दो  पु तंगा ली  सैनिक  गोगा

 से  भारत  में  चले  कराये  झर  उन्होंने  इस  देश  में  आश्रय  ढूंढा  ;

 यदि  तो  इस  देश  में  उन्हें  aes  देने  के  बारे  में  क्या  निर्णय  किया  गया ?

 वैदेशिक  कार्य-उपमंत्री  लक्ष्मी  :  अर  २६  १९६१

 को  दो  gaareh  सैनिक  सादे  वस्त्रों  में  भारत  में  जाए
 उन्होंने  भा  रत  नणणणणथणाणणाणणाणा में शराश्रय  मांगा

 |  पुछताछ

 मल  भ्रंग्रेजी  में
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 करने  पर  उनके  वक्तव्य एक  दूसरे  के  प्रतिकूल  निकले  दौर  इस  प्रकार  भ्राश्रय  चाहने  की  उनकी
 बात

 में  संदेह  उत्पन्न  हो  इसलिये  १७  को  उन्हें  गोवा  में  धकेल  दिया  गया  ।

 मिसरो  के  साथ  व्यापार  समझौता

 भी  श्रीनारायण दास  :

 थ्री  राधा रमण  : 1३००.

 |  शी  रामकृष्ण  गुप्त

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  श्र  मेक्सिको  के  बीच  व्यापार  समझौते  की  संभावना  के  बारे  में  जांच

 पड़ताल  की  गई  है  ;

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  fara ;

 क्या  इन  से  दो  देशों  के  बीच  व्यापार  दुष्ट-मंडलों  का  प्रदान  gar  भ्र

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 वाणिज्य  मन्त्री  :  ate  महामहिम  faker  get  सानचेंज

 के  नेतृत्व  में  ३०  से  १२  १९६१  तक  एक  व्यापार मंडल  मेक्सिको  से

 भारत  था  |
 दोनों  देशों  में  व्यापार के  बारे  में  बातचीत  हुई  परन्तु  कोई  सामान्य  व्यापार

 समझौता  नहीं  किया  गया  |

 शौर
 जी  नहीं  ।  ध्यापार  शिष्ट  मंडलों  का  प्रदान  नहीं  हु  है

 ।

 लौह-झ्रयस्क  श्रमिक  कल्याण  निधि

 पंडित  gto  ना०  तिवारी  :

 भी  रामकृष्ण गुप्त  :

 att  विभूति  मिश्र
 :

 श्री  हरविन्द  घोषाल  :

 क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लौह-वयस्क श्रमिक  कल्याण  निधि  स्थापित
 करने  का

 प्रस्ताव
 रूप  से

 तय  हो  चुका  कौर

 यदि  तो  किस  प्रकार  का  संगठन  स्थापित  किया  जाने  वाला  है
 ?

 fore  site  रोजगार तथा  योजना  उप मन्त्री  ल०  ना०

 संबंधित  मंत्रालयों के  से  प्रस्ताव को  शभ्रन्तिम  रूप
 हीं  दिया  गया  है

 |

 pam  अंग्रेजी  में
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 उतर  प्रदेश  में  उर्वरक  का  कारखाना

 थी भवत  दरशन  :
 ३०२

 Lazatz  इकबाल

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री ११  १९६१  के  तारांकित प्रदान  संख्या  १४३५ के

 उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  उत्तर  प्रदेश  में  उर्वरक  का  कारखाना  स्थापित

 करने  के  सम्बन्ध  में  इस  बीच  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  उप मन्त्री  सतीश  चन्द्र
 :  रसायन  कारखानों के  जापानी

 areal के  एक  वर्ग  द्वारा  भेजे  गये  टैक्निकल  दल  ने  फर्टीलाइजर  कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया तथा  उत्तर

 प्रदेश राज्य  सरकार  के  अधिकारियों के  साथ  कारखाने  के  प्रस्तावित स्थान  का  निरीक्षण  कौर  परिवहन

 की  समस्याओं  का  भ्रध्ययन  किया  है
 ।

 बस्ती  ate  कारखाने  के  लिये  स्थान  का  चुनाव  wear

 रूप  से  कर  लिया  गया  है  जिसका  अरब  सर्वेक्षण  हो  रहा  है  ।  संयंत्र  पर  मशीनों तथा  कच्चे  माल  के

 परिवहन  तथा  प्रत्य  सुविधाओं की
 व्यवस्था

 करने  के  लिये  योजनायें बनाई  जा  रही हैं
 ।  मानक

 विवरण  शोर  खाके  तथा  विस्तृत  अनुमान  तैयार  किये  जा  रहे  हैं
 |

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  सचिवालय  का  पुनर्गठन

 थी  हरिचन्द  माथुर  :

 ait  Ho  ato  frat

 थी  रमण  2
 |

 थ्रो  श्रीनारायण दास
 |

 १३०३.  wt  हेम  ae  :

 थी  cary  fag

 भी  sat  सिह  भदौरिया ।

 थी  डामर :

 wo  ह  मालवीय
 :

 प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  सचिवालय के  पुनर्गठन  के  प्रस्ताव  मांग  के  सम्बन्ध

 में  कोई  प्रगति हुई  है  ;

 क्या  इस  मामले  को  बढ़ाया  गया  है  ;

 यदि  तो  कया  नतीजा  निकला
 ?

 कारण-उपमंत्री  लक्ष्मी
 :  से

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  सचिवालय  के  पुनर्गठन  का  कोई  औपचारिक  संकल्प  लम्बित  नहीं है  परन्तु

 पिछले  अधिवेशन में  कुछ  देशो ंने  सचिवालय  उच्चस्तर के  ढांचे की  कठोरता से  आलोचना

 की थी  ।  इन  श्रालोचनाशओओं की  जांच  के  लिये  EAE  में  एक  विशेष  समिति  नियुक्त की  गई  थी ।

 जिसने  जांच  करने  के  बाद  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  कौर  सचिवालय  में  अधिकतम  सित

 तथा
 कार्षोपटुता बनाने  की  सिफारिश  की  ।  प्रतिवेदन में  विभिन्न  सदस्यों  के  विभिन्न

 सुझाव
 है

 प्रंग्रेजी  में
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 कौर  इस  पर  सामान्य  सभा  में  विवाद  होगा  ।  भारत  सरकार  प्रतिवेदन के  सभी  पहलूओं

 पर  विचार कर  रही  हूं
 कौर

 उसने  भ्र भी  कोई  अन्तिम  निणंय  नहीं  किया  है  ।

 बनी  धागे  का  दाम

 राजेंद्र  सिह  :

 श्री  जीत  सिह  सरहदी :
 1३०४

 ९

 गया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ऊनी  धागे  के  दाम  पर  नियंत्रण  लागू  करने  का  विचार

 यदि  तो  ऊनी  तैयार  माल  के  दाम  पर  नियंत्रण  लाग  करने  के  लिये  क्या  उपाये

 किये
 जा

 रहे  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  :  वान्टेड  होजरी  धागे तथा  माल  कै

 मूल्य  नियंत्रित कर  दिए  गये  हैं  ।  प्रफुल्ल  आयोग  से
 ऊनी  उद्योग  के  विभिन्न  उत्पादों  के  लागत

 ढांचे  की  जांच  करने  का  किया  गया  है  ।  प्रफुल्ल  प्रयोग  के  नियों के  मिल  जाने  पर

 अरन्य  उत्पादों  के  मूल्यों के  नियंत्रण के  प्रदान  पर  विचार  होगा  |

 लोहा घौर  इस्पात  उद्योग  के  लिये  मजूरी  बो

 श्री  इन्द्रजीत गुप्त  :
 |
 |

 थी  कुन्दन :

 |  थी  त०  qo  विपुल  राव
 :

 १३०४,  श्री  स०  मो०  बुर्जों  :

 थीं  विभूति मिश्र

 श्रीमती इला  पालचौघरी  :

 sit  जीत  fag  सरहदी
 :

 कया  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  लोहा  ate  इस्पात  उद्योग  के  लिये  मजूरी  कायम  किया  जा  चुका  है  |

 यदि  तो  उसके  सदस्य कौन  हैं  और  विचारणीय विषय  क्या

 क्या  बोर्ड  अन्तरिम  सहायता  के  प्रदान  पर  विचार  करेगा  कौर  एक  निश्चित  समय

 सीमा  के  अन्दर  सिफारिश  करेगा ?

 tar  उपमंत्री  श्रांबिद
 ।  से  मजूरी  बोड़  के  सदस्यों तथा  विषयों

 पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 मूल  अग्रेज़ी  में
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 कमंचारी  राज्य-बीमा  योजना  के  अधीन  पीएमसी  बंगाल  के  २४  परगना  नें  अस्पताल

 fA Fo त०
 ब०  faze राव  :

 1१३०६.
 पांगरकर  :

 बया  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  १५  PERL  के  तारांकित प्रदान  संख्या  १४  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कर्मचारी  राज्य-बीमा  योजना  के  झ्र धीन  पशिचम  बंगाल  के  २४  परगना में  अस्पताल

 बनाने  में  देर  होने  के  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  अस्पताल  की  व्यवस्था  न  होने  के  कारण  कर्मचारी

 योजना  के  विस्तार  का  विरोध  कर  रहे  हैं  ?

 श्रम  ake  रोजगार  तथा  योजना  उपमंत्री  ल०  ना०  :
 तथा

 नींव प्राक्कलनों को  बनाने  में  बिलम्ब  के  कारण  इसको  इससे  पहले  नहीं  लिया  जा  सका  था  |

 का  पत्थर  रख  दिया  गया  है  तथा  खाद्य है  कि  निर्माण  शीघ्र  ara  जायेगा  ।

 जहां  |

 बीमा शुदा  कर्मचारियों  के  परिवारों  को  चिकित्सा  लाभ

 कुन्दन
 T¥  ZO,

 ‘Lett  do  धन  विशाल  राव  :

 श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कर्मचारी  राज्य-बीमा  निगम

 के  अधीन  बीमाशुदा  कर्मचारियों  के
 परिवारों

 को
 चिकित्सा  लाभ  पहुंचाने के  बारे  में

 SS |  के  तरन्त  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 श्रम पौर  रोजगार  तथा  योजना  उपमंत्री  ल०  ना०  RQ—ml9— 2 EEL

 तक  इस योजना के  अ्रन्तगंत  aE

 एकक  लाग  सा  हुक

 बर्मा  में  नागा  आक्रमणकारी

 श्री  प्र०  चं०

 |  att  जीत  सिंह  सरहदी
 :

 श्री  प्रयास  : पिक

 श्रीमती  इलापाल  चौधरी  :

 | ait  asia  सिह  भदौरिया :

 क्या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  बर्मा कीं  सरकार  ने  बर्मा  राज्य-क्षेत्र  में  कार्यवाही  करने  वाले  नागा

 श्राक्मणकारियों  का मुकाबला  करने  के  उपायों के  सम्बन्ध  में  १७  १९६१ को  या  उसके

 आसपास  कोई  विज्ञप्ति  जारी की  और

 यदि
 तो

 इस  विषय
 में  क्या  कार्यवाही

 करने
 का  उस

 सरकार
 का

 विचार

 मूल  wit  में
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 मंत्री
 के

 सभा-सचिव  जो०  ना०  :
 att

 बर्मा  राज्य-क्षेत्र  में  नागा
 आक्रमणकारियों

 की  उपस्थिति की  सुचना  बर्मा  सरकार  को  दे  दी  गई  है  ।

 १४  १९६१
 को

 बर्मा  सरकार
 ने  एक  विज्ञप्ति  निकाली  जिसमें  उन्होंने  बताया कि  इस

 सूचना  की  जांच  के  लिए  वह  तुरंत  कार्यवाही  कर  रहेथे  क्योंकि  वह  इस  घटना  को  इसलिए

 गंभीर  मानते  हैं  कि  कोई  बर्मा  राज्य-क्षेत्र  से  पड़ोसी  मित्र देश  पर  हमला  उन्होंने  बताया

 है  कि  उनके
 राज्य-क्षेत्र

 में
 सशस्त्र  व्यक्तियों  a  विरुद्ध  सभी  संभव  कार्यवाही  की  जायेंगी  ।

 स्थिति  पर  काबू  पाने  के  लिए  कार्यवाही  के  बारे  में  निर्णय  बर्मा  सरकार  ही  करेगी  ।

 उन्होंने  अपने  कमिश्नर से  श्रावक  जांच  करने  को  कहा  है  तथा  बर्मा के  सैनिक  सीमा  क्षेत्रों  में
 भेज  दिए

 टेलीविजन  के  जरिये  पढ़ाई

 (  श्रीमती aaa  सुलतान  :

 थी  दी०  |: है.  धर्मा

 1३०६९.  थी  कौडियाल :

 भी  नवल  प्रभाकर  :

 थ्री  रामकृष्ण गुप्त  :

 इकबाल  सिंह
 :

 क्या  सुचना तथा  प्रसारण  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  दिल्‍ली  हायर  सेकेन्डरी  स्कूलों  में  टेलीविजन  के  जरिये  कुछ  विषय  पढ़ाने

 का
 कार्यक्रम  शुरू  किया जा  चुका

 यदि
 तो

 इस  कार्यक्रम  के  भ्रन्तर्गत  कितन  स्कूल  जाते  कौर

 इसਂ  कार्यक्रम के  ग्रन्तगंत  कौन  कौन-से  विषय  पढ़ाये  जाते

 सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्री
 :

 वास्तविक  श्रघ्यापन  अक्तूबर  १९६१  से

 शुरू  होगा  जबकि  अध्यापकों  के  प्रशिक्षण  श्र  पाठ्यक्रम  का  निर्णय  प्रारंभिक काय  पूरा

 हो  चुका

 ‘a  सीਂ  बिजली  वाले  लगभग  १४४  हायर  सेकेन्डरी  स्कूलों  पर  छत  डाली

 जा रही

 अंग्रेजी  तथा  हिन्दी  विषय  भी  पढ़ाये

 भारत  की  सीमा  पर  कागज  सीमेंट  के  कारखाने

 1३१०.  श्री  हेमा  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या यह  सच  है  कि  नेपाल  में  चीनी  श्रमिक  शिष्टमंडल  ने  कागज
 ate  सीमेन्ट

 के  कारखानों  के  लिए  भारत की  सीमा  पर  स्थान  चुने

 नेपाल  के  साथ  हमारे  अपराधिक  सम्बन्ध  को देखते  क्या  इस  मामले में  भरत

 से  परामर्श किया  गया
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 क्या  इन  स्थानों  के  कारण  हमारे  श्रमिक  हितों पर  किसी  प्रकार  कोई  प्रभाव

 पड़गा  कौर

 (7)  क्या  पघा क्या  ar
 नियों  क  ad  कायें  वासियों

 पि  सट
 म  सुरक्षा  १1 १०1६.  लग कोर्ट  प्रदान  निहित

 वैदेशिक-कार्य  उपमंत्री  लक्ष्मी  जाता  है  कि  नेपाल

 सरकार  चीन  की  प्राविधिक  तथा  वित्तीय  राहायता  से  नेपाल  गए  गज  का  कारखाना  तथा

 हिथौदा  में  सीमेंट  का  कारखाना  बनाने के  बारे में  विचार कर  रही  यह  दोनों  स्थान  भारतीय

 सीमा  के  निकट  हैं  परन्तु  इनके  निर्माण  क  स्थान  का  आधार  कच्ची  समग्री  की  उपलब्धता  तथा

 अन्य  अरन्य  ऑ्रारधिक  कठिनाइयां  शि  t

 से
 जी

 गन्दी  बस्ती  हटाने  को  योजना

 (  of

 श्री  घ०  To  देव

 > श्री  स०  मेहदी

 1*३११.  4  महाराज कुमार  विजय  भ्रानन्द

 |  श्री  दी०  चं०  sat

 |  श्री
 asta  सिंह  भदौरिया

 राम  सुलग  सिंह

 क्या  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  राजधानी  के  लिए  गन्दी  बस्ती  हटाने की  योजना

 कार्यक्रम  के  प्रसार  भाग  नहीं  बढ़  रही  है

 क्या यदि  तो  उसका  ि  नभ्य  रण  |  ल

 उस
 योजना

 को
 शीघ्र  कार्यान्वित  करने

 के  लिए  ware  ने  क्या  कार्यवाही की

 घ्रावास
 site  संभरण  उपमंत्री  ate  कु ०  से  (71)  «  दिल्‍ली

 की  गन्दी  बस्तियों  की  सफाई  के  लिए  कोई  कायम  नहीं  बनाया गया  है  ।  परन्तु  काम  की

 दवी  हं  जिससे  प्रक्रिया  संबंधी तेजी
 बढ़ाने  के  लिए  विभिन्न  कायेवाही  की  गई  हैं  तथा

 की

 तथा  wea  प्रकार  के  विलम्ब  न  हो
 ———  निवाण

 भ्र ग्रेजी  में

 929  (Ai
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 mala  सचिवालय  में  भाग

 श्री  म०  तारिक

 |  श्रीमती  इला  पाल चौधरी

 श्री  हेम  राज

 थी  नवल  प्रभाकर

 1२३१२.  2
 श्री  न०  रा०  मुनि स्वामी

 |  थ्री  श्रासर

 |  श्री  प्र०  tio  देव

 डा०  राम  सुलग  सिंह

 कुमार  विजय  आनन्द

 कया  श्रीवास  at  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 २८  १९६१  को केन्द्रीय  सचिवालय में  जो  sar  लगी  थी  उसके  कारणों के

 बार ेमें  क्या  कोई  जांच की  गयी

 यदि  तो  उसका  am  निकला  स्कोर

 arr के  कारण  कितना  नुकसान

 श्रीवास  शर  संभरण  उपमंत्री  अनिल  छु ०  :
 जी  हां

 भाग  के
 कारण

 का  सता
 नहीं  लगाया

 जा  सका
 ।

 जांच
 से  स्पष्टतया मालूम

 हो  गया कि  arr  दिल्‍ली  के  शार्ट-सकील  के  कारण  नहीं  लगी

 भवन  को  कोई  हानि  नहीं  पहुंची थी  ।  फाइलें  तथा  कोई  लाभदायक  सामान

 नष्ट  नहीं
 हुस्ना

 ।  कुछ  लकड़ी  की  टूटा-फूटाफनिचर  तथा  कुछ  बेकार  प्रदान

 सामग्री  जल  गई  ari  हानि  बहुत
 थोड़ी  हुई  थी  ।

 कागजी  इन्सुलेशन  वाले  बिजली  के  तार

 | थी  सुबोध  सदा

 1३१३.  2
 श्री  नेकराम  नेगी

 स०  चे  सामन्त

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हिन्दुस्तान  केस  )  लिमिटेड  द्वारा  कागजी  इन्सुलेशन  वाले  बिजली

 के तार  तथा  सेना  क्षेत्र  संचार  तार  तैयार  करने  की  कोई  योजना

 यदि  होता  क्या  वह  अंतिम  रूप  से  निश्चित  की  जा  चुकी है

 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए  केस  फैक्टरी  का  विस्तार  किया  गया  कौर

 ये  तार  तैयार  करने  का  काम  कब  दारू  होगा ?

 उद्योग  मंत्री  wag  हिन्दुस्तान केस  लिमिटेड  का

 विचार  ४८०  मील  वार्षिक की  दर  से  पेपर  इंसुलेटेड  पावर  डबल्स  बनाने  का  योजना के

 मूल  अंग्रेजी  में
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 ब्यौरों  पर  अन्तिम  निर्णय  किया  जा  रहा  इस  समय  सेना  छत्र  संचार  तार  बनाने  का  विचार

 नहीं है

 कपडा  मिलें

 |
 श्री  सुरैया  प्म्बलम : (श :

 {
 ||  श्रीमती  च् समन थि  सुलतान : |

 श्री  मरार का

 १४  4  श्री  प्र०  Wo  बस्ता

 |  ait
 रामकृष्ण  गुप्त :

 |
 att  तंगामणि

 बीरेन्द्र  बहादुर  सिह  जी  :

 क्या  सौर  संभरण  मंत्री  ३  १९६१  के  तारांकित  wet  संख्या

 १२६७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  किः

 क्या  मार्डन  टेक्सटाइल

 र

 की  ata  मिलों के  स्थान  कें
 बारे

 में  इस
 बीच

 कोई

 अंतिम  faa  किया  जा  चुका

 यदि  हां  तो  उसका  ब्योरा ae

 वाणिज्य  मंत्री
 :

 जी  नहीं

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता

 कत  राष्ट  संघ  में  भारतीय

 श्री  दामानी

 ३१४  J  थी  भजन  fag  भदोही

 |  श्री
 क०  हु  मालवीय

 क्या  प्रधान  मंत्रीं  ३  सरल  १९६१ के  अतारांकित  संख्या  २६७६  के  उत्तर के  सम्बंध

 में यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  संयुक्त  राष्ट् संघ  तथा  उसके  समझ  संगठनों  में  विभिन्न  पहाड़ियों  में  काम

 करने  वाले  भारतीय  राष्ट जनों  की  संख्या  इस  बीच  बढ़  गयी
 ate

 ra  संयुक्त  राष्ट्र संघ  के  साथ  ठेके  का  अझ्ाधार पर पर  हैं  या  कौर  किसी  आधार

 उपमंत्री  लक्ष्मी  सेना )  जहां तक  भारत  सरकार  को  पता

 संयुक्त  राष्ट्र
 संघ  की

 विभिन्न  wera  में  कर्मचारियों
 की  संख्या

 i
 है  जो

 १९६१ को  अतारांकित  रन  संख्या  २६७३ के के  उत्तर  में  बताई  गई  संयुक्त

 राष्ट्र  सचिवालय  के  एक  कर्मचारी  की  इस  बीच  मृत्य हो  गई  sa  संयुक्त  राष्ट्र  की  शिक्षा

 विज्ञान  ai  संस्कृति  संगठन  के  दो  कर्मचारी  सेवा-निवृत्त  होने  बाले  थ े।

 मल  सत्न प्रय  ज ी  में
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 ह
 इन  संगठनों  में  भारतीय  दो  श्रेणियों  Ate  gs  निहित  अवधि  के  लिपे

 रोजगार  पर  लगाये  गये  हैऔर  बाकी  स्थायी  पदों  पर  हैं  ।

 गोया

 विभूति  मिश्र

 ३१६.  J  श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री
 |

 रघुनाथ  सिह

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 (*)  क्या  गोदा  को  wae  कराने  के  संबंध  में  सरकार  कोई  सक्रिय  कार्यवाही

 करने  का  विचार  कर  रही  कौर

 क्या  यह  सच  है  कि  गोगा  के  प्रश्न  को  लेकर  भारतीय  जनता  में  बहुत  असन्तोष

 @?

 बैदेशिक-कार्थ  उपमंत्री  लक्ष्मी  भारत  सरकार  यह  नहीं  बता/सकती

 कि  वह  निकट  भविष्य  में  कौन  से  सक्रिय  उपाय  लेकिन  गोझा  को  mee  कराने

 का  सवाल
 उसके  लिए  महत्वपूर्ण  कौर  निरंतर  चिता

 का
 विषय  हाल  ही  में  पुर्तगाली

 अधिकारियों  ने  वहां  दमनकारी  कार्यवाहियां  की  हैं  ।  यह  भी  पता  चला है  कि  wa  पुर्तगाली
 उपनिवेशों  खासतौर  ग्रंगोला  अ्रजारी  के  लिए  बड़े  झ्रांदोलन  हो  रहे  हैं  ।

 भारत  के  लोग  aaa  के  लोग  भी  स्वाभाविक  रूप  से  दमन  श्र  ड्यू

 में  पु तेंगा ली  हकूमत  के  बने  रहने  पर  क्षुब्ध  कौर  चाहते  हैं  कि  ये  जल्दी  ही  श्राजाद हों  ।

 दिल्‍ली  में  प्राविधिक  प्रशिक्षण  संस्थायें

 कि

 1* ३१७.  श्री  बलराज  मधोक  :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 दिल्‍ली  में  श्रम  मंत्रालय  द्वारा  कुल  कितनी  प्रविधिक  प्रशिक्षण  संस्थायें  चलायी  जा

 रही  हैं  ;  wr

 उनमें  सालाना  ga  कितने  प्रशिक्षार्थी  लिये  जाते  हैं
 ?

 श्रम  शर  रोजगार  तथा  योजना  उपमंत्री  ल  नाम  :  सात  ।

 इंजीनियरिंग  में  १८४४  सीटें  (५०  प्रतिशत  सीटें  प्रत्येक
 €

 महीने  बाद

 भरी  जाती
 ,  और  गैर-इंजीनिर्यारिंग  शिल्पों  में  ६००  सीटें  वर्ष  में  एक  बार  किया

 जाता  के
 @  )

 मूल  अंग्रेजी  में
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 अखबारो  कागज  को  कमी

 जिन चंद्रन

 |  श्री  कोडियान

 |
 श्री  सुबोध  सदा

 |
 श्री  ७ नक  राम  नेगी  :

 श्रीमती  इला  पाल चौधरी  :

 |  श्री  अचार

 |  थी  डांसर :

 |  श्री  रामकृष्ण  गुप्त

 1३१८  श्री  जीत  सिह  सरहदी  :

 |  थ्रो  हेम  बुरा

 श्री  asia  fag  भदौरिया  :

 डा०  राम  सुभग  सिह
 :

 |

 |
 श्री  सो ०  ब०  ठाकुर  :

 थी  चुनो  लाल  :

 श्री  ०  Ho  देव

 प्र०  गे  देव

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  सरकार  को  मालूम  हैकि  देश  में  अखबारी  कागज  की  भारी  कमी  है  शौर

 उसके  फलस्वरूप  भ्रखबारों  के  सामने  भारी  संकट  उत्पन्न  हो  गया  है

 इस  कमी  के  क्या  कारण  कौर  पर्याप्त  सप्लाई  करने  भ्र ौर  उसके  वितरण  क

 सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  :  a  कुछ  सप्ताह  अखबारी  कागज

 की  कमी  का  सन्देह  था  क्योंकि  संभरण
 के

 रायात  के  रुपया  भुगतान  देशों

 व्यवस्था  पूरी  करने  में  भ्र संभावित  विलम्ब  हो  गया  था  ।  अब  ये  व्यवस्था यें  संतोषजनक

 रूप  से  पूरी  हो  गयी  हैं  ak  कुछ  माल  करा  भी  गया  है
 ।

 कनाडा  कौर  से  भी  कुछ

 संभरण  प्राप्त  होने  की  संभावना  है
 ।

 इस  समय  इस  बारे  में  कोई  अनुचित  सन्देह

 करने  की  कोई  झ्रावस्यकता नहीं  है  ।

 पुर्जों  पाकिस्तान  के  दरबारियों  को  प्रतिकर

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :
 क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंस्यक  कार्य  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  के  wont  द्वारा
 ऋण

 पुनर्गठन
 का  पर्याप्त  अंश  उनको  सरकार  द्वारा  भुगतान  किये  गए  प्रतिकर  क  पुस्तक-समायोजन  मात्र

 है  ;
 कए

 मूल  wis  में
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 क्या  सरकार  का  पर्व  पाकिस्तान  के  शरणार्थियों  को  ऋण
 पुनर्भगतानों  को

 बट्टे  खाने  में  डालने
 अथवा  किसी  wer  प्रकार  देने  का  प्रस्ताव  है  ;

 क्या  उन  लोगों  के  मामलों  पर  भी  पुर्निवचार  किया  जायेगा  जिनके  ऋण  थोड़ी

 थोड़ी  राशि  में  तथा  अनेक  वर्षों  में  भुगतान  किये  गये  थे  ;  ak

 यदि
 तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 ?

 1  पुनर्वास  उपमंत्री  go  16५  :  प्रतिकर  योजना  के  अधीन  पश्चिम

 पाकिस्तान  से  oat  विस्थापित  व्यक्तियों  को  दिये  गये  ऋण  सार्वजनिक  ऋण  समझे  जाते  हैं

 और  कोई  भुगतान  करने  से  प्रतिकर  की  रकम  में  से  काटे  जाने  होते

 aaa
 मामले  ऋण  का  पूर्णरूप  से  पुनर्भगतान  किया  जाना  होता  है  ।  जब  तक

 दावेदार  विस्थापित  व्यक्ति  के  प्रत्येक  मामले  सावधानीपूर्वक  विश्लेषण नहीं  कर  लिया

 यह  कहना  कठिन  है  कि  उनको  दिये  गये  ऋण  में  से  कितने  प्रतिशत का  सार्वजनिक  देय

 रानी  के  रूप  में  समायोजन  कर  लिया  गया  है  ।

 नहीं  ।  ऋणों  का  अनुदान  की  शर्तों  के  श्रतुसार  पुनर्भगतान  जाना

 ।

 ate  नहीं  ।  यदि  कठिनाई  का  कोई  व्यक्तिगत  मामला

 सरकार को  बताया  जाये  तो  उस  मामले  पर  गौर  किया  जायेगा  ।

 पाकिस्तानी  जलयान  की  वापसी

 1*३२०.  श्री  श्रीधर  :  क्या  प्रवान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  ग्राफ  ढाकाਂ  नामक  पाकिस्तानी

 मोटर  लान्च  पाकिस्तान  सरकार  को  लौटा  दिया  है  ;

 यदि  तो  उसे  किस  भ्राता  पर  वापस  किया  गया  था  ;

 क्या  सरकार  को  पाकिस्तान  सरकार  से  कोई  जुर्माना  प्राप्त  ग्रोवर

 यदि  तो  उसका  कया  ब्यौरा

 विवेशिक-कार्य  मंत्री  के  सभा-सचिव  जो०  ना०  :
 हां  ।

 से  पाकिस्तान  में  रोकी  गयी  भ्र वधि  के  दौरान  परिचय  बंगाल  की  मोटर

 लांच  एल०  भागीरथीਂ  को  हुई  क्षति  के  लिये  क्षतिपूर्ति  के  रूप में  पूर्व  पाकिस्तान  सरकार

 से  १९,३२०  रुपये  की  रकम  प्राप्त  होने  पर  पाकिस्तानी  मोटर  लांच
 श्राफ  ढाकाਂ  को

 छोड़  गया  |

 लघु  उद्योग  बोड़

 THRIVE.  श्री  लाचार  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  प्रतीत  भारतीय  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग के  एक  सदस्य

 जानकारी
 ars

 gh
 xo  सटो

 4  ग  खादी  तथा  ग्रामोद्योग द्वारा  व्यक्त  किए  गए  इस
 विचार

 की
 ा

 fas  अंग्रेजी  में
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 हस्तशिल्प  बोर्ड  शौर  अखिल  भारतीय  हथकरघा  बोर्ड  का एक  समेकित  ats  होना

 चाहिए ;  a

 यदि  तो  कया  सरकार ने  इस  प्रइन  पर  विचार  किया  है  इस  सम्बन्ध में

 किसी  निर्णय पर  पहुंच  सकी है
 ?

 कछ  प्रमख  व्यक्तियों उद्योग  मंत्री  मनु भाई  नहीं

 ने  एसे  विचार  व्यक्त  किये  हैं  ।

 इस  सुझाव  की  कई  बार  जांच  की  गयी  शहरों  इसको  कार्यकारी  पाया  गया

 क्योंकि  इससे  विशेष  प्रकार  के  उद्योगों  के  विकास  में  इन  बोर्डों  शभ्रायोग

 के  कार्यकरण का  समे  शन  करने  के  लिये  निरन्तर  पग  उठायें  जा  रहे  हैं  ।

 श्रम  सम्बन्धों  के  बारे  में  श्रतसन्धान

 |  श्री  प्ररविन्द  घोषाल

 श्री  स०  ato  frat

 |  श्री  गप्त

 श्रीਂ  घ०  To  देव 1*३२२

 श्री  aia  fag  भदौरिया
 |
 महाराज कुम र

 विजय  आनन्द

 [at
 स०  मुनि स्वामी

 FAT  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  श्रम  सम्बन्धों  के  बारे  में  he es | Zg ATI ATT ~~)  के  लिए  कोई  संस्था  स्थापित  की  गयी

 है  ;  अर

 य यदि  तो  कब  कौर  कहां
 ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद
 :  नहीं  ।

 set  उत्पन्न नहीं  होता

 कच्चे पटसन  का

 1*३२३.  श्री  त्यागी  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  द्वारा  कच्चे  पटसन  के  रायात  पर  कोई  प्रतिबन्ध  लगाया  गया

 ्  ;  शौर

 यदि  तो  विदेशी  बाजार  में  पटसन  उद्योग  को  जिस  कठिन  प्रतियोगिता  का

 सामना  करना  पड़  रहा  है  उसकी  दुष्टि  से  ऐसे  प्रतिबन्ध  लगायें  जाने  के  क्या  कारण

 । वाणिज्य  मंत्री  (sit  जी

 उत्पन्न  नहीं  होता
 ee ad

 प्रंग्रेजी  में
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 स्ट्ूपटोमाईसीन  का  निर्माण

 ३२४.  श्री  मुरारका  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 ु क्या  सरकार  पिम्परी  में  स्ट्रपटोमाईसीन  का  उत्पादन  ४  थ  टन  से  बढ़ा कर

 ८०टन  प्रति  ay  कर  देने  का  विचार  कर  रही है

 यदि  तो  भ्रत्तिम  निर्णय  कब  तक  कर  लिया  जायेगा  ;

 क्या  अभी  स्ट्रेपटोमाईसीन  का  कुछ  आयात  भी  किया  जाता  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  सुनवाई  :  ae  पिम्परी  स्ट्रेपटोमाईसीन  संयंत्र

 की  क्षमता
 ८०

 टन  प्रति  वह  तक  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन है  ak  शीघ्र ही  एक

 अन्तिम  निर्णय  किया  जायेंगी  |

 प्रति  वर्ष
 ८०

 से  १००  टन  तक  cTeqe Taree Pal  का  ATAIT  किया  जाता  है  ।

 wea  चिकित्सा  उपकरण  कारखाना

 PRRQYN.  श्री  श्र ०  क०  गोपालन  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :
 ad

 सोवियत  विशेषज्ञों  द्वारा  मद्रास
 के

 निकट  दयार  में  स्थापित  किए  जाने

 वाले  शल्य  चिकित्सा  उपकरण  कारखाने  के  लिए  परियोजना  प्रतिवेदन  का  प्रारूप  भारत  सरकार

 को  पेश  किया  जा  चुका  है  ;

 यदि
 तो

 क्या  सरकार
 ने  प्रतिवेदन  की  जांच

 कर
 ली  है  ;

 कारखाने  की  स्थापना  कब  की  जायेगी  ;  a

 परियोजना में  कितनी  लागत  लगती कौर
 कौन उर  ६  क कौन eu न  से  उत्पादों  का

 निर्माण fear  जायेगा  ?

 उद्योग  मंत्री  aos  ate)  :  से  शल्य  चिकित्सा  संयंत्र  सम्बन्धी

 विस्तृत  परियोजना  प्रतिवेदन हाल  ही  में  रूसी  अधिकारियों से  प्राप्त  हुई  है  इस  समय

 ह  विचाराधीन है

 भूमि  ate  परियोजना  पर  चालू  पूंजी  पर  विनियोजन  को  छोड़  कर  कुल  पूंजी

 विनियोजन लगभग  2.4  से  ३  करोड़  रुपये तक  है  ।  इस  संयंत्र  की  विधिक  विभिन्न  प्रकार  के

 २४  लाख  नगों  के  निर्माण  की  क्षमता  होगी  ।

 अंगोला

 (aft  कालिका सिह  :

 थी  विभूति
 1*३२६.

 थ
 श्री  जीत सिह  सरहदी  :

 Lait  सुहम्सद  इलियास  :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 हाल  में  में  पुतंगाली  प्राधिकारियों  द्वारा  मारे  गये

 आदिवासियों
 की

 संख्या  RY,000  से
 भी

 अधिक  है  ;  और

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 भारत  ने  अफ्रीकी  की  विभिन्न  पुर्तगाली  बस्तियों  को  स्वतंत्र  कराने  के  लिए  air

 तक  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 मंत्री  के  सभा-सचिव
 सादत

 चली  :
 पुतंगाली  अधिकारियों

 द्वारा  हाल  ही  में  भ्रंगोला  में  मारे  गये  ग्रंगोलाबवासियों  के  ठीक  आंकड़े  बताना  कठिन  परन्तु

 विभिन्न  अन्तर्राष्ट्रीय  समाचारों ने  श्रंगोलावासियों के  मारे  जाने  की  संख्या कम  से  कम

 २०,०००  कौर  अघिक  से  अ्रधिक  एक  लाख  बतायी  है  |

 ait  में  बड़ी  संख्या  में  ग्रंगोलावासियों  केमारे  जाने
 से

 उत्पन्न  गंभीर  स्थिति  परਂ

 विचार  करने के  लिये  परिषद्‌  की  एक  शीघ्र  बैठक  बुलाने  के  लिये  जिन  देशों  ने

 परिषद्‌  के  goa  को  पत्र  लिखा  था  उसमें  भारत  कामिल  था  ।  सुरक्षा  परिषद  ने

 १९६१  को  एक  प्रस्ताव पास  किया  जिसमें  पुतंगाल  से  पुतंगाल  में  मानुषिक  array

 रोकने  को  कहा  गया  |  हमें  कई  बार  संयुक्त  राष्ट्र  झर  संयुक्त  राष्ट्र  जसे

 ara  परिषद्‌  में  अफ्रीका  में  पुर्तगाली  बस्तियों  में  राष्ट्रीय  आन्दोलन  के  प्रति  समधन  ौर

 सहानुभूति  प्रकट  की  है  ।

 दक्षिण  अफ्रीका  में  भारतीय

 |  श्री  जीत  fag  सरहदी  :
 j

 गोमती  इला  पाल चौधरी  :

 प  ३२७५]
 |  श्री  हरविन्द  घोषाल  :

 हेम  went  :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  fa  :

 क्या  |भारत  सरकार  ने  दक्षिण  भ्र फ़ीकी  सरकार  साथ  दक्षिण  अफ्रीका  में  भारतीय

 राष्ट्रजनों के  साथ  किए  जाने  वाले  व्यवहार  के  सम्बन्ध  में  बातचीत  करने  के  लिये  कोई  कदम

 उठाये हैं  ;

 यदि  तो  क्या  ;  और

 उनके  सम्बन्ध  में  दक्षिण  भ्र फ़ीकी  सरकार
 से

 क्या  यदि  कोई

 हुआ है  ?

 मंत्री
 के

 सभा-सचिव  सादत  चली  :  कौर

 १३  १९६१  को  संयुक्त  राष्ट्र  जनरल  असेम्बली
 द्वारा  स्वीकृत  संकल्प  के  gage  में

 हमने  दक्षिण  श्रफ़ीका  गणराज्य  की  सरकार  को  लन्दन  स्थित  इसके  राजदूत  कौर  संयुक्त

 राष्ट्र  में  स्थायी  प्रतिनिधि के  जरिये  बातचीत  करने  को  कह  दिया  है  ।.

 कोई  नहीं  ।  दक्षिण  भ्रफ़ीकी  राजदूत  ने  केवल  पत्र  की  स्वीकार

 की  है  ।

 सुन्दरी  दी  कारखाना

 *३२८-
 च०  को०  भट्टाचायें

 झूलन  सिंह
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  fared  उर्वरक  कारखाने  के  उत्पादन  में

 बहुत

 कमी  झरा  गई  है  ;

 मूल  अंग्रेजी  में
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 क्या  उसकी जांच  के  लिए  नियुक्त की  गई  विशेषज्ञ  समिति  ने  उसे  रोकने के  लिए  कोई

 सुझाव पेश  किये  हैं  ;

 यदि  तो
 वे  क्या  हैं  ;  ak

 क्या  विशेषज्ञ  समिति  की  सहायता  करने  के  लिये  डच  उर्वरक  विशेषज्ञों  को  ग्रा मं त्रित

 किया  गया  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :
 से  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखा  जाता  है  |

 विवरण

 qe  EYS—YO TF से  १९€४५८-५९  सुन्दरी  उर्वरक  कारखान  में  tad  ३,३०,००० टन  से

 भी श्रधिक  अ्रमोनियम  सल्फेट  का  उत्पादन  होता  रहा  ।  वर्ष  १  €  YE—Fo  1...  PEK 0-|K 2

 मे  कारखाने में  इतना  उत्पादन  नहीं हो  सका  ।  fared  saw  कारखाने में  उत्पादन  में  कमी  होनें

 की  समस्या  की  जांच  करने  के  लिये  भारतीय  उ
 रक

 निगम  ने  एक  विशेषज्ञ  समिति  नियुक्त की  है  ।

 समिति के
 कार्य  में  दो  डच  जिन्हें  कोयला  कौर  कोक  की  गैस  तैयार  करने  का  बड़ा  ग्रनभव भ्  ,

 सहयोग दे  रहे  है
 ।  समिति ने  अपनी  जांच  पुरी कर  ली  है  कौर  उनका  प्रतिवेदन  दीवार  ही  प्राप्त  होने

 की  भ्राद्ा है  |

 दण्डकारण्य  परियोजना  के  faa  सीनों  का  आयात

 |  डा०  राम  सुभग सिंह  :

 1३२९.  श्री  प्र०  गं०  देव

 महाराज कुमार  विजय  झा नन्द

 क्या  पुनर्वास  तथा  अल्पसंख्यक-का  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दण्डकारण्य  परियोजना  के  लिये  १०  लाख  रुपये  की  मशीनों  का  ग्रा यात किया  जा

 रहा है  ;  शौर

 आयात
 की

 जाने  वाली  मशीनें
 किस  प्रकार की  हैं  ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  go  दो०  :  योजना  आरम्भ  होने  के  समय  से  ब्रेन  तक

 दण्डकारण्य  परियोजना  के
 लिये  mee

 करोड़  रुपये के  मुख्य की  मकीनों  का  राकेश दिया  गया

 आयात  की  गयी  मशीनों  में  चलती  फिरती  पटाये-नुमा  केटरपिलर

 ट्रैक  मार्शल  सावल  कम्प्रेसर ट्रैक्टरों  के  फालत्‌  पूज  ale हैं
 जो

 देवा  मे  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 भारत  हारा  अमरीका  से  दिव्यास्त्रों  को  खरीद

 श्री  रघुनाथ  सिंह  :
 कया  प्रधान

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कथा

 पाकिस्तान  के  प्रेसीडेंट  के  इस  वक्तव्य  में  कोई  सच्चाई है  कि  भारत  ने  संयुक्त  राज्य  ग्र मरी का से

 रियायती  दरों  पर  हथियार  खरीदे  हैं  जिनमें  ३००  टंक  a  ६३  नान-रिकाइल  तोपें  भी

 सम्मिलित हैं  ?

 ee ण  णाणाययइयणा
 प्रधान  सत्री  तथा

 वैदेशिक-कायें
 मत्री  जवाहरलाल  :  जी  नहीं  ।

 —_—  ————

 ग्रंग्रेजी प्रारंभ  a मूल
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 पटसन  के  स्थान  पर  प्रयोग  किये  जात  वाले  पदार्थों  का  निर्माण  करने

 वाली  मशीनें

 1२३२.  श्री  खाडिलकर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हाल  के  इस  समाचार  की  श्रन्तग्रस्तताश्रों की  जांच  की  है
 कि  मनीला

 में
 केले  के  पेड़  के  रेशों  से पटसन  के  स्थान  पर  प्रयोग  किये  जाने  वाले  पदार्थों  के  निर्माण  के  लिए  परिचित

 जर्मनी  की  मशीनों  के  स्थापित  किए  जाने  की  संभावना  है  ;  कौर

 क्या  सरकार  भारत  के  वर्तमान  केला  बागानों में  ऐसी  मशीनें  स्थापित  करेगी ?

 वाणिज्य  मंत्री  :  अर  उपलब्ध  जानकारी  के
 wWAaIX

 पश्चिम

 जर्मनी  में  बनायी  गयी  मशीनों  के  इस्तेमाल  से  केले  से  रेशा  निकालने  के  लिये  प्रयोग  किये  sit  रहे हैं  ।

 मदीन  की  किस्म  और  निकाले  गये  रेशे  की  किस्म  केਂ  बारे  में  ब्योरा  ma  उपलब्ध  नहीं  है  ।  भारत  में

 ऐसी  व्यवस्था  लागू  करने  की  सभी  कोई  प्रस्थापना  नहीं  है  ।

 पाकिस्तानियों  द्वारा  गोली  वर्षा

 न०  रा०  मुनि स्वामी  :

 श्री  दी०  Wo  फार्मा

 श्री go  wo  देव
 |

 att  ait  fag  भदौरिया

 ३३३  श्री  रामकृष्ण  गुप्त  :

 |
 Sto

 राम  gum fag  :
 श्री  स०  Alo  बनर्जी  :

 श्री  अजित  सिह  सरहदी  :

 | 2  रघुनाथ  सिंह  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  €  जुलाई  (REQ  को  पाकिस्तानी  सेनाओं  ने  राष्ट्र संघीय  पर्यवेक्षकों

 श्र  भारतीय  सैनिकों  जो  रां युक्त  जांच  के  लिये  काल  कोट  क्षेत्र  में  युद्ध  विराम  रखा  की  जोर  बढ़

 रहे  उस
 समय  गोली  चलाई  गई  जब  कि  वे  युद्ध  विराम  रेखा  के  Yoo  गज  के  अन्दर थे  ;

 (a)  क्या  पाकिस्तान  सरकार को  कोई  विरोध  पत्र  भेजा  गया  है  ;

 यदि  क्या  उत्तर  प्राप्त  हुआ  है
 ?

 मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  welt  :
 जुलाई  १९६१  को

 बजे  भारतीय  सेना  के  ars  सिपाही  एक  संयुक्त  राष्ट्र  पर्यवेक्षक के  साथ  संयुक्त रूप  से  जांच

 के  लिये  मेंधार  की  झ्रोर  जा  रहे
 थे

 जब  उन  पर  युद्ध  विराम रेखा  के  पाकिस्तान  झ्र धिक् ृत  काश्मीर

 की
 ओर  से  गोली  सलाई  गयी  ।  कोई  हताहत  नहीं  ।

 प्रमुख  संयुक्त  राष्ट्र  सेना  पर्यवेक्षक  को  युद्ध  विराम  उल्लंघन  शिकायत  दी  गयी  है  ।

 (7)
 प्रश्न

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।
 नन्

 प्रंग्रेजी  में
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 fees  में  भारतीय  तारों  का  सेंसर

 asta  सिह  भदौरिया  :
 /

 डा०  राम  सुलग  सिंह  :

 +*RRY.  श्री  न०  to  मुनि स्वामी  :

 त्री  प्र्०  गे  देव

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वी  पाकिस्तान  में  भारत  के  भेजे  जाने  वाले  प्रेस  तार  सेंसर  किये  जाते  हैं  जैसा  कि
 प  अ

 १६  १€६१  के  में  समाचार  प्रकाशित  eat  झ्र ौर

 (a)  यदि  तो  इसके  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  चली  :  )  ai

 (@)  पाकिस्तान  में  प्रेस  पर  नियंत्रण  है  शर  ढाका  में  विदेशी  संवाददाताओं  पर  छानबीन

 के  प्रतिबन्ध  लगे  है  ।  भारत  में  प्रेस  को  पूरी  स्वतंत्रता  है  झ्र  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  लगे

 सरकार  पूर्वी  पाकिस्तान  मे  छानबीन  से  उत्पन्न  स्थिति  का  ध्यानपूर्वक  अवलोकन  कर  रही  है  ।

 अकादावाणी

 २३५.  श्री  तंगामणि  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  आकाशवाणी  से  श्रमिकों  तौर  कर्मचारियों  के  लिये  विशेष  कार्यक्रमों

 का  प्रसारण  प्रारंभ  करने  का  विचार  है  ;

 दिल्‍ली  कौर  प्रादेशिक  केन्द्रों  के  लिए  विंमान  व्यवस्था  क्या  है  ;

 क्या  औद्योगिक  संबंधों  से  संबंधित  सरकारी  ak  गेर-सरकारी  भ्र धि कारियों  द्वारा

 वार्ता  की  व्यवस्था  की  गई  wiz

 af  तो  उसका  वर्ष  FERN  के  लिए  पौरा  क्या  है ँ?

 सुचना  ौर  प्रसारण  मंत्री  केसकर )  :  आकाशवाणी  प्रतिदिन  प्रथम
 सप्ताह  में

 ५-६  दिन  १४  केन्द्रों  से  प्रौद्योगिक  कार्यक्रमों  का  प्रसारण करती  है  |

 दिल्‍ली  केन्द्र  दैनिक  अथवा  साप्ताहिक  औद्योगिक  कार्यक्रम  प्रसारित  नहीं  करता

 परन्तु  यह  महीने  में  एक  बार  श्रद्धा  घंटे  के  लियें  श्रमिकों  की  रुचि  के  कार्यक्रम  प्रसारित  करता

 है  ।

 कौर  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  १

 श्रनुबन्य  संख्या  ६४]

 भ्रल्यूमिनियम  संयंत्र

 श्री  कौडियाल

 1३३६८
 रामकृष्ण  गुप्त

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १४  १९६१  के  तारांकित  प्रदान  संख्या  १५५२ के  उत्तर

 के  संबंध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  इस  बीच  में  हंगरी  के  सहयोग  से  भ्रत्युमिना  ate  अल्यूमिनियम  संयंत्र

 स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार
 कर  लिया

 कौर

 मूत  अंग्रेजी  में
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 यदि  at,  at  उसका  क्या  परिणाम  निकला ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई
 :  कौर

 इस  प्रश्न
 पर  सक्रिय  रूप  सें  विचार

 किया जा  रहा  है  ।

 जापान  को  ate  वयस्क  का  निर्यात

 चुनी  लाल

 १३३७.
 '

 श्री  रामकृष्ण  गुप्त

 ह
 sql  दामानी

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २७  १९६१  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  १७६५  के
 उत्तर

 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जापान के  साथ  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  लौह  अयस्क  की  बीवी के

 बारे मे  बात  चीत  पूरी  हो  गई  शौर

 यदि  at,  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 वाणिज्य  मंत्री  :  झर  राज्य  व्यापार  निगम  ae  जापानी

 इस्पात  मिलों के  साथ  बातचीत के  मिलें  वर्ष  १९६१--६३  की  wafer में  ६५/६२

 श्रेणी का  ६०  लिखे टन  लौह  अयस्क
 खरीदने

 को  सहमत हो  गयी हैं  ।  शर्तों को
 शीघ्र  ही  अन्तिम  रूप

 दियें  जाने  की  आशा है  ।  ६५/६५  are  ६२/६०  श्रेणी के  लौह  gama  बिक्री  के  बारे  में  वार्ता

 my  जारी  है  ।

 प्रशासकीय  प्रक्रिया

 श्री  रामकृष्ण  गुप्त

 |
 श्री  चुनी  लाल

 |  सरदार  इकबाल  fag

 |  श्री  श्र०  मु०  तारिक

 गे*  ३३८.  ९  श्री  सरजू  पाण्डेय  :

 |  sft  प्र०  देव

 Sto  राम  सुलग  fag

 |  सहा राजकुमार विजय  arrest  :

 [  थ्री  क०  Wo  मालवीय  :

 मंत्री  २७  1...  १९६१  के  तारांकित  संख्या  १७७०  कें  उत्तर के  संबंध  मैं

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 )  क्यों  कैबिनट ने  प्रद्यासकींय प्रक्रिया  को  सबल  बनाने  के  संबंध  मैं  थो जनो  आयोग  के

 सुझावों  पर  विचार  कर  लिया  है  ;  ak

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम
 निकला

 ?
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 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :
 प्रौढ़

 जी

 सभा  पटल पर  एक  विवरण
 रखा  जाता

 है
 जिसमें

 सरकार द्वारा  किये  गये  निर्णय की  मुख्य  बातें
 बतायी  गयी  हैं  ।

 में
 रखा  गया--देखिये  संख्या  एल  टी-३०६७/६१]

 पांडिचेरी  का  विधिवत  हस्तांतरण

 |  श्री  श्रीनारायण  दास

 |
 श्री  रमण

 ||
 श्री  रामकृष्ण  गुप्त

 |  थी  दी०  न  फार्मा

 1३३९.  श्री  त०  go  farm  राव

 |  थ्री  सूरज  पाण्डेय

 श्र  मुहम्मद  wat

 श्री  जीत  fag  सरहदी

 हेम  went

 क्या  प्रधान  मंत्री  १३  १९६  १  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ७६८  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह

 बताने की  कृपा  करने  कि  पांडिचेरी के  भारत  को  विधिवत  हस्तान्तरण  के  मामले  में  प्रभी  तक  क्या

 प्रगति हुई

 मंत्री  क  सभा-सचिव  (ait  सादत  wat  at):  १३  सच  १९६१  को  संसद्‌  में

 तारांकित  संख्या  wea  का  उत्तर  दिये  जाने  के  बाद  से  स्थिति  में  परिवर्तन  नहीं  gat है  ।

 भारत  सरकार इस  प्रश्न  कौर  विलय  सन्धि के  सत्यांकन के  लिये  शीघ्र  कदम  उठाये  जाने

 की  तत्कालिक  ara के  महत्व के  बारे  में  फ़ांस  सरकार  को  मनाने के  लिये  प्रत्येक  ग्र वसर

 योग  करती  है  ।

 श्राथरूप  चमड़ा  प्रशिक्षण  संस्था  अर  फलों  का  डिब्बों  में  बन्द  करने  का  कारखाना

 द. |  पांगरकर

 T¥ZMo.  श्री  रास कृष्ण  गप्त

 |  भी
 ato  च०  फार्मा

 eo  apf
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १३  १९६१ के कत  गरां कित  प्रबल  संख्या  See HF Sa के  उत्तर

 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  श्राद्रूप  चमड़ा  प्रशिक्षण  संख्या  alc  फलों  को  डिब्बों में

 बन्द  करने  के  कारखाने की  स्थापना की  योजनाओं  के  संबंध  में  यगोस्लाव  प्रतिनिध  मण्डल के  साथ

 हुई  चर्चा का  परिणाम  क्या  हुआ ?

 उद्योग  मंत्री  (sit  मनु भाई  :  तब  से  यह  fia  किया गया  है  कि  भारत  सरकार

 यूगोस्लाविया से  जो  सहायता  प्राप्त  करे  वह  फल  रक्षण
 फलों

 को
 डिब्बे

 में  बन्द  करने के  एक

 प्रौद्योगिकीय  केन्द्र  स्थापित करने  के  काम  प्राय  ।  इस  योजना का  अन्तिम  ब्योरा  यूगोस्लाविया  की

 सरकार &  प्रतीक्षित है  ।
 नवना  ee

 मूल  अंग्रेजी में
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 पाकिस्तान  को  चाय  we  निर्वात

 पपरी  गोर े:

 TAYE  श्रीमती  इला  पाल चो धरी  :

 थ्री
 प्०  च०  बूटियों :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १४  १९६१  के  तारांकित  संख्या  &

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इस  बीच  में  सरकार को  पाकिस्तान  सरकार  से  उनकी  भारतीय  चाय  की

 आ्रावश्यकता के  संबंध  में  सही  मात्रा wie  किस्मों  की  कोई  सूचना  प्राप्त हो  गई  है  ;  कौर

 यदि  at,  तो  उसका  ala  क्या  है
 ?

 है
 तथा  उद्योग  उपमंत्री  (att  संजीदा  चन्द्र  }  नहीं  ।

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 अखबारी  कागज  का  कारखाना

 PRISE
 भी

 नाथ पाई  :
 '

 पंडित  gto  ato  तिवारी  :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  प्रशासन  ने  सरकार  को  समीर  जिले  में

 छोटा  घाटी  में  एक  अखबारी  कागज  के  कारखाने  की  स्थापना  की  योजना  पेदा  है  ;.
 द्

 तौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  योजना  को  मंजूर  कर  लिया  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  सुनवाई  .  नहीं  ।

 stor प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  |

 तिब्बत  में  भारतीय  व्यापारी

 दी ०  त्र ०  दास  :

 14140.0  J  श्री  रामकृष्ण  गुप्त  :

 शनी  भक्त  दर्शन
 :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चीन  सरकार  ने  सरकार द्वारा  तिब्बत  के  भारतीय  व्यापारियों  की

 नाइयों  के  संबंध  में  किये  गये  अभ्यावेदन  का  उत्तर  दे  दिया  है  ;  ar

 यदि  तो  सरकार  का  इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 fa  दैनिक-कार्य  ऊप सं त्री  लक्ष्मी  मेनन  बौर  हां  परन्तु

 चीन  सरकार  का  कहना  है
 कि

 तिब्बत  में  व्यापार  को  विलियम्स  करने  के  लिये  उन्होंने
 जो

 मल  प्रंग्रेजी  में
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 कुछ  उचित  उपाय  श्र  विनियमਂ  लागू  किये  वह  उनके  झ्रान्तरिक  क्षेत्राधिकार  में
 हैं  ।

 उनका  यह  भी  कहना  है  कि  उन्होंने  जो  करें  में  सुधार  करेंसी  का  चीनी
 करेंसी  में  किया  वह  नितान्त  चीन  की  प्रभुसत्ता  के  भीतर  का  मामला  है
 झर  किसी  विदेशी  देश  को  इसमें  हस्तक्षेप  करने  का  कोई  अ्रधघिकार  नहीं  ।

 भारत  सरकार  ने  चीन  सरकार  से  भ्रनुरोध  किया  है  कि  वह  ReUY

 के  चीन-भारत  करार
 की

 भावना  के  अनुरूप  वहां  पद्धति  रूप  व्यापार  करने  देती  रहे  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्म  यारियों  की  हड़ताल  के  कारणों  का  सर्वेक्षण

 श्रीमती  इला  पाल चौधरी
 ३४४

 L att  त०  ब०  विपुल  राव

 श्रम  तौर  रोजगार  मंत्री  ४  १९६१  के  ग्र तारांकित  प्रशन  संख्या  €  ३  १

 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 Far  इस  बीच  में  श्री  राज  एल०  मेहता  ने  १९६०  में  हुई  केन्द्रीय

 सरकार  के  कर्मचारियों  की  हड़ताल  के  कारणों  के  संबंध  में  अपना  सर्वेक्षण  पूरा  कर  लिया

 है  ;

 बया TH  =a यदि  at,  तो  उनको  उप पत्तियों  का  ब्यौरा

 क्या  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जायेंगी  ;

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  हो  तो  सर्वेक्षण  कब  तक  पूरा

 हो  जाने  की  arr  है
 ?

 श्रम  और  रोजगार  तथा  योजना  उपमंत्री  ल०  ना<४  st

 प्रतिवेदन नहीं  दिया  गया  है

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 यह  रखकर  न  विभागीय  इस्तेमाल  के  लिये  हड़ताल  का  पूरा  लेखा  देने  के  लिये

 है  ।  इसकी  प्रति  सभा  पटल  पर  रखने  का  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  .।

 इस  समय  यह  कहना  सम्भव  नहीं  है
 कि

 रिपोर्टे  कब
 दी

 जायेंगी
 ।

 पंजाबी  सुबा

 ( sit  प्रकाशवीर  शास्त्री

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर

 *3ACE  श्री  वाजपेयी :

 ।  श्री  Ho  Bo  कुमारन :

 | att  अरविन्द  घोषाल  :

 क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  यह  सच  है  कि
 पिछली  मई  में  mare  नेता  सन्त  फतेह  सिंह  ake  उनके

 साथी  जेब  उनसे  मिले  थे  तो  उन्होंने  पंजाबी  सूबे
 को

 प्रस्तावित  मानचित्र  भी  दिया

 था
 ;

 मूल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  उक्त  मानचित्र
 में

 कितना  भाग  पंजाबी सूबे
 में  दिखाया  गया

 है  ;

 इस  मुलाकात  में  पंजाबी  सूबे  के  अतिरिक्त  क्या  कुछ  wa  महत्वपूर्ण  बातों  पर

 भी  चर्चा  हुई  थी  ;

 यदि  तो  वे  क्या  a  उनका  क्या  परिणाम  निकला  शौर

 {
 (©  )  क्या  बे  संत  फतेह  सिंह  ae  मास्टर  तारा  सिंह  के  साथ  जो  पत्र-व्यवहार  श्र

 बातचीत  हुई  उसका  ब्यौरा  प्रकाशित  करने  पर  विचार  कर  रहे  हैं
 ?

 ~
 बेदेशिक-कार्य  उपमंत्री  लक्ष्मी  :  तथा  प्रधान  मंत्री  जी

 को  किसी  समय  कोई  मानचित्र  नहीं  दिया  गया  ।  न  ही
 प्रस्तावित  पंजाबी  सूबा  के  विस्तार

 कें  बारे  में  कोई  स्पष्ट  इजहार  किया  गया  था  ।

 तथा  अन्य  किन्हीं  विषयों  पर  चर्चा  नहीं  हुई  ।  पंजाब  सरकार  के

 कुछ  उपायों
 का

 तथा  कुछ  आधिक  परिणामों  का  जिक्र  किया  गया  था  ।

 प्रधान  मंत्री  तथा  संत  फतेह  सिंह  में  हुई  बातचीत  की  संक्षिप्त  रिपोर्ट  प्रधान

 मंत्री  के  मुख्य  निजी  जो  बातचीत  के  दौरान  उपस्थित  ने  तैयार  की  थी  ।  यह

 रिपोर्ट  सदन  के  पटल  पर  रखी  जाती है  ॥  [geratera  में  रखी  गेयी--देखिये  संख्या

 ३०६८/६१]  प्रधान  मंत्री  तथा  मास्टर  तारा  सिंह  के  बीच  भावनगर  में  हुई

 बातचीत  का  कोई  अभिलेख  नहीं  रखा  गया  था  |

 सन्त  फतेह  सिह  शौर  मास्टर  तारा  सिंह  के  साथ  हुए  पत्र
 व्य

 को  प्रकाशित करने

 का  प्रधान  मंत्री  जी  का  इरादा  नहीं  है  ।

 दिल्‍ली  में  छोटे  ऊनी  माल  के  निर्माता

 प्र०  चे  नसरु

 |  श्री  सिह  सरहदी  :

 TY.  2  श्री  gto  च  फार्मा

 |  पी  asta  fee  भदौरिया :

 Gr
 विजय  are

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  दिल्‍ली  कौर  पंजाब  में  बहुत  से  छोटे  पैमाने  के
 ऊनी

 माल  के  निर्माता त्रों

 को  इस  वर्ष  मई-जून  में  स्टैंड  ऊनी  धागे  के  अभाव  के  कारण  काम  बन्द  करना  पड़ा  था

 अथवा बन्द  करने  की  स्थिति  का  सामना  करना  पड़ा  ;  कौर

 यदि  तो  स्थिति  के  सुधार  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो  )
 \

 नहीं  ।

 उत्पन् प्रशन  Sve  नहीं  होता  ।

 मूल  wast  में

 929  (Ai)
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 भारत-पाक  करार  का  क्रियान्वयन

 (stadt  सं मुना  सुल्तान

 ३४८.
 /

 श्री  बाजपेयी  :

 | stteratt  पावंती  कृष्णन

 पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंस्यक-का्य॑  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  ग्र  पाकिस्तान  के  बीच  हुए  चल  सम्पत्ति  सम्बन्धी

 के  शीघ्र  क्रियान्वयन
 के  लिए  उपाय  निकालने  के  संबंध

 में
 चर्चा  करने के  लिए  १  €  ६१

 में  दोनों  कैरों  के  पुनर्वास  मंत्रियों  की  एक  dom  हुई  थी  ;

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  em  ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  पु०  ao  ।  कलकता  में  ५.

 शर  ६  १९६१  को  एक  बैठक  हुई  थी
 ।

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है
 ।

 विवरण

 ५  ६  १९६१  को  कलकत्ता में  हुई  भारत  कौर  पाकिस्तान के  पुनर्वास

 मणियों  की  बैठक  में  यह  तय  gar  कि

 (१)  पाकिस्तान  सरकार  एक  अधिनियम  जारी  करेगी  जिसमें  सभी  विस्थापित

 भारतीय  बैंकों  को  निष्क्रान्त  सम्पत्ति  नियमों  से  मुक्त  किया  जायेगा  कौर

 उनकों  गैर-निष्क्रियता  उपक्रम  घोषित  किया  जायेगा

 (२)  जब  पाकिस्तान  सरकार  विस्थापित
 बैंकों  को

 भ्र पने
 निष्क्रिय  सम्पत्ति

 नियम  से  मुक्त  करने  कौर  उनको  गैर-नीलक्रान्ता उपक्रम  घोषित  करने  के

 लिये  भ्र धि सूचना  जारी  कर  तो  बेक  खातों  के  हस्तान्तरण  का  कार्य

 आरम्भ किया  जायेगा  ।

 (3  ae  खातों  के  हस्तान्तरण  के  साथ  साथ  ही  लाकरों  ate  सेफ  डिपाजिट

 के  हस्तान्तरण  का  कार्य  किया  जायेगा  |

 (  ४  }
 \

 निष्क्रिय  कृषि  भूमि  के  राजस्व  अभिलेख
 के

 बारे  में  भारत  सरकार  पाकिस्तान

 द्वारा  wafer  जानकारी  देने  में  पूरा  प्रयत्न  करेगी
 |

 (५)  दोनों  देशों  में  धार्मिक  स्थानों  ate  wer  वर्गों  के  संरक्षण  संधारण  के

 लिये  दोनों  देशों  के  प्रतिनिधियों  की  संयुक्त  समिति  की  एक  बैठक  सितम्बर

 अथवा  १९६१  में  होगी  t

 उत्तर  प्रदेश  में  रेशम  उद्योग

 *३४९.  श्री  भक्त  दर्शन  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २८  PERL

 के  भ्र तारांकित  प्रशन  संख्या
 ६६८ के

 उत्तर
 के

 संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  रेशम

 मल  अंग्रेजी में
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 बोर्ड  ने  उत्तर  प्रदेश  के  निचले  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  रेशम  उद्योग  का  विकास  करने  के  लिये

 क्या  कार्यक्रम  बनाया  है  कौर  उसे  कार्यान्वित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 है
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  एक  विवरण  सभा  की  मेज  पर  रखा  जाता

 है  ।  परिशिष्ट  १,  श्रनुवन्ध  संख्या  ६५]

 पटसन  मिलों  का  बन्द  किया  जाना

 (ait  इन्द्रजीत  गुप्त
 |  श्रीमती  इला  arate}  :
 |

 थी  अरविन्द  घोषाल  :

 थ्री  fao  दास  गीत

 |  भी  जीत सिह  सरहदी

 1*३४५०.  <  श्री  विनती  सिश :

 |
 सरदार  इकबाल  सिह :

 |  श्री  प्र०
 चे  :

 ।  थी  मुहम्मद  इलियास
 :

 |
 थ्री  हेम  went

 भी  भ्र निरुद्ध सिह

 थ्रो  ato  Wo

 wat  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने कि  ॥

 क्या  भारतीय  जूट  मिल  संघ  के  जून  att  जुलाई  में  अपने  समस्त  मिलों  के

 बन्द  कर  देने  के  प्रस्ताव  का  सरकार  द्वारा  अनुमोदन  कर  दिया  गया  थ  दी

 यदि  तो  ऐसा  अनुमोदन  किन  विचारों  से  किया  गया  था  ;

 मिलों  की  इस  प्रकार  सामूहिक  रूप  बन्दी  से  उनके  घोषित  उद्देश्यों की  प्राप्ति

 कहां तक  हुई  है  ?

 मंत्री  कानूनगो )  हां  ।  केन्द्रीय  तथा  परिचय  बंगाल

 दोनों  सरकार  द्वारा  ।

 कच्चे  पटसन  की  अत्यघिक  कभी  के  कारण  तालाबन्दी  की  इजाजत  दी  गयी  |

 इससे  विशिष्ट  मात्रा  में  कच्चे  माल  की  स्थिरता  हुई  है  |

 राज्य  व्यापार  पचास

 (ait  दामानी

 २४१  ह
 at  मिलती

 |  मरार का

 क्या  वाणिज्य  तथा  उधोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  राज्य  व्यापार  निगम  के  कार  संचालन  के  सम्बन्ध  में  इको

 नो मिस्ट  इंटेलिजेंस  लन्दन  द्वारा  तेयार  किये  गये  कौर  श्रमिक  शिक्षा  परिषद्‌  बम्बई  द्वारा

 और
 प्रकाशित

 प्रतिवेदन  के  बारे  में  निकले  एक  समाचार  की
 5  re

 दिलाया  गया  है

 iat  अंग्रेजी में
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 यदि  तो  उसके  बारे  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  1 |  :
 att  सरकार को  भी  इकोनोमिक्स  इंटेलिजेंस

 यूनिट की  रिपोर्ट  की प्रतियां मिली  हैं  ।

 रिपोर्ट  में  राज्य  यापार  निगम  के  कुछ  कार्यों  की  महत्ता  को  माना  गया  है  परन्तु

 इसने  कई  मामलों  में  इसके  कार्यकरण  की  झ्रालोचना  की  है  ।  सरकार  इस  श्रालोचना पर

 पूर्वक  विचार
 करेगी  यद्यपि

 यह  स्पष्ट है  कि  कुछ  आलोचना  सम्बन्धित  समय-काल  में  परिस्थितियों

 को  ध्यान में  रख  कर  नहीं  की  गई  है  ।

 पाकिस्तानियों  द्वारा  आक्रमण

 (  श्री  :

 1३५२.  4
 श्री  :

 [ गोमती  रेणुका राय

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 यह  सच  है

 कि  ३०  ge S & 9 ar faarae को  सिलचर  से  १३  मील  दूर  दु वा बाद  स्थित

 पुनर्वास  शिवर पर लगभग पर  लगभग  ३००  पाकिस्तानियों ने  झ्राक्रमण  किया  था  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  उन्होंने  मकानों  को  क्षति  पहुंचाई  कौर  आभूषण  तथा  नकद  रुपये

 ले  कर  भाग  गये  ;

 यदि  तो  विस्तृत  व्यौरा  कया

 क्या  दिया  व्यक्ति  को  गिरफ्तार  किया  गया  था
 ?

 मंत्री के  सभा-सचिव  sito  ato  :  से  सरकार

 को  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  प्रथम  सरकार  से  ब्योरा  बताने  को  कहा  गया  है  जो  प्रतीक्षित है  ।

 शअ्रपेक्षित  जानकारी  प्राप्त  होने  तथ्यों  समेत  एक  विवरण सभा  पटल  पर  रखा  जावेगा  |

 गन्धक  की  श्रावव्यकता

 ३५३.  शी  हरविन्द  घोषाल  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि  :

 भारत  में  कुल  कितनी  गन्धक  की  श्रावय्यकता  है  |

 क्या  पूरी  मात्रा  भारत  में  उपलब्ध  श्र

 तो  कितनी  मात्रा  उपलब्ध  है  ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष दाह  )
 लगभग २  लाख  टन  ।

 are  सारी  प्रावव्यकता  आयात  से  पूरी  को  जावेगी  ।

 प्रंग्रेजी  में
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 कलकता  बन्दरगाह  पर  दो  गोदी  श्रमिकों  को  मृत्यु

 प३४४  श्री  तथ०  म्०  क्या  श्रम  कौर
 रोज़गार  मंत्री  यह ह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि
 ८  १९६१  को  कलकत्ता  बन्दरगाह  पर

 दो
 गोदी  श्रमिकों की

 उस  समग्र  मृत्यु  गई
 थी  जब  कि

 वे  जहाज़  पर  माल  चढ़ा  रहे  थे

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  जांच  की

 यदि  तो  उस  जांच  का  क्या  परिणाम  निकला
 !

 श्रम  उपमंत्री  अलिंद  हां  ।

 a

 यह  दुगुना  खराब  लिंग  के  कारण  हुई
 ।  दुर्घटना  का  जो  भारतीय

 पत्तन  श्रमिक  १९३४  के  भ्रन्तगत नहीं  पत्तन  अधिकारियों द्वारा  ते  किया  जा  रहा

 ड्  |

 सरकारी  सांख्यिकी  विभाग

 डा०  राम  सुभग सिह

 भी  wo  देव

 महाराज कुमार विजय

 कया  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकारी  सांख्यिकी  विभाग  को  बढ़ाने
 की

 कोई  योजना  ;  भोर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 wat  के  सभा-सचिव  सादत  चली  at  att

 4
 नलिया

 मे
 ier  विभव  ee  पेखां) : ते एक नया  Frere

 ा  नया  ए

 झर  इसको  विभिन्न  सांख्यिकी  अ्रभिकरणों  में  समन्वय  सहमत  मानक  कौर  कार्य  स्थापित

 करने  वैज्ञानिक  आधार  पर  सांख्यिकी  की  संग्रह  संकलन  का  कार्य  सौंपा  गया  है  ।  यह

 विभाग  केन्द्रीय  मंत्रालयों  राज्य  सरकारों  के  निकट  सम्पर्क में  काम  करेगा  भारत  सरकार

 mie  राज्य  सरकारों  के  सांख्यिकी  विशेषज्ञों  की  एक  मंत्रणा  समिति  उसकी  सहायता  करेगी  |

 इस  समिति  की  वर्ष  में  एक  बार  बैठक  होगी  परन्तु  यह  मुख्य  निकाय
 की  बैठक के  दौरान

 उत्पन्न  होने  वाले  समन्वय  के  मामलों  पर  विचार  &  लिये  एक  स्थायी  समिति  नियुक्त  कर  सकती

 विभिन्न है  ।  इसके  विशिष्ट  सदस्यों  पर  विचार  के  लिये  तदर्थ  प्रविधिक  दल  होंगे  ।

 सरकारी  अभिकरणों  द्वारा  किये  गये  सांख्यिकी  कार्य  को  gag  बनाने  के  लिये  जो  ag

 कदम  उठाये  गये  हैं  उनमें  सांख्यिकी  सेवा  की  जिसमें  राज्य  सरकारों  कौर  विश्वविद्यालयों

 शर  सांख्यिकी  से  सम्बन्धित  अन्य  संगठनों  की  ate  से  विशेषज्ञों  को  भेजने  की  व्यवस्था  होगी  श्र

 सांख्यिकी  की  विभिन्न  ararat  में  अन्तिम  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  प्रारम्भ  करना  है  ।

 मल  म
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 प्रधान  मंत्री  की  कर्मचारियों  से  कपिल

 ‘ei  प्र०  wo  देव

 PRaYS.  4
 श्री  asia  सिह  भदौरिया :

 |  डा०  राम  सुभग  सिह :

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 \  )  प्रधान  मंत्री  ने  राष्ट्रीय एकता  बढ़ाने  के  लिये  कर्मचारियों से  कभी  हाल  में  कोई
 अपील की  थी  ;  कौर

 यदि  तो  उसकी  क्या  आवश्यकता  थी  ?

 परिधान  मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  wie

 पिछले  महीने  के  आरम्भ  में  मैंने  सभी  पदाधिकारियों को  ate  ara  लोगों  जो  विभिन्न  रुपों  में

 भारत  सरकार
 की

 सेवा  कर  रहे  भारत  की  एकता  शौर  हमारे  सभी  लोगों  के  राष्ट्रीय  ate
 भावात्मक रूप  से  चाहे  वे  किसी  भी  स्थान  कौर  भाषाई दल  को  उच्च

 प्राथमिकता  के  बारे  में  सदैव  स्मरण  रखने  के  लिये  atta  जारी  की  |  जेसा  मेंने  कपिल  में  बताया

 हम  अपने  राष्ट्रीय  अस्तित्व  में  एक  शोचनीय  अवस्था  में  हमने  अपनी  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना

 बनाई  है  जो  हमें  आशा  हमें  गरीबी  के  गर्त  से  निकालेगी  जिसने  लाखों  के  लिये  wie
 पतन  को  जन्म  दिया  है  ।  योजना  की  कार्यान्वित  बहुत  हद  तक  सरकारी  प्रशासनिक  व्यवस्था  पर

 निभे रहै  यह  आवश्यक  है  कि  पहले  से  कहीं  सभी  सरकारी  कर्मचारी  देश  के  नियोजित

 कार्यक्रम  ae  देश  की  एकता  a  शक्ति  की  सफलता के  लिये  दिल  से  काम  करें  ।  में  चाहता
 था  कि  इस  बात  को  सभी  सरकारी  कर्मचारी समझ  लें  ।  गर्त  मैंने  उनके  लिये  यह  अपील  जारी

 की थी

 सुती  कपड़े  का  व्यापार

 हेम  बरुआ

 pe  aN. Y\g
 थी  aster  सिह  भवौरिया

 :

 +)
 डा०

 राम  सुलग fag

 | wercragare  विजय  are
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  mata  के  प्रेसीडेंट  केनेडी  ने  भारत  को  यह  सुझाव  दिया  है  कि

 सूती  कपड़े  के  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  के  मामले  में  अन्तर्राष्ट्रीय  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के  लिये  बह

 सूती  कपड़ा  उत्पादन  1...  वाले  तथा  उसका  निर्यात करने  वाले  देवों  से  शीघ्र  ही  बातचीत करे  ;

 यदि  तो  सरकार  की  इसके  प्रति  अनुकूल  प्रतिक्रिया  रही  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  उसने  कया  कार्यवाही
 की

 है
 ?

 वाणिज्य  संतरी  :  कौर  हां  ।

 भारत
 ने  १९६१  में  न्रगुल्क  तथा

 व्यापार  सामान्य
 करार  कपड़ा  सम्मेलन  में

 भाग  लिया  ।

 गुल  अंग्रेजी  में
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 भेषज  संयंत्र

 |  थ्री  रामकृष्ण

 ! |  भरी  दी०  do  फार्मा

 |  थी  प्र०  देव

 महाराज कुमार  विजय  ware

 थी  भक्त  दिन

 शी  इन्द्रजीत  गीत  :

 श्री  कुन्दन

 ग५८०२  श्री  स०  mo  मेहदी

 |  सुबोध  हंसना :
 |  श्री  नेकराम  नेगी :

 ।  थी  नारायणन  ae  मेनन

 |  श्री  पुलिस

 |
 श्री  Ao  शक्

 श्री  हरविन्द  घोषाल  :

 थ्री  इकबाल

 श्ननिरुद्ध  सिंह  :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १४  re  ६  १  के  तारांकित संख्या  १५१४  कें  उत्तर

 केਂ  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  तब  से  सरकार  को  सोवियत  विशेषज्ञों  से  भेषज  संयंत्रों  के  बारे  में  विस्तृत  प्रतिवेदन

 मिला है  पर

 यदि  तो  उसकी  विस्तृत  बातें  कया  ak

 सरकार ने  उसके  बारे  में  क्या  कार्यवाही की  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  से  भेषज  संयंत्रों  सम्बन्धी  विस्तृत

 योजना  प्रतिवेदन  हाल  ही  में  रूसी  प्राधिकारियों  से  प्राप्त  हुए  हैं  कौर  इस  समय  उनकी  जांच  की

 जा  रही है  ।

 बण्डकारष्य  में  भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाने  के
 लिए  ट्रक्टर

 श्री  चुनी  लाल
 ग  ३५४.

 Lat
 राम  कृष्ण

 क्या  पुनर्वास  तथा  अल्पसंख्यक  कार्य  मंत्री  २७  PERCH के  तारांकित प्रदान  संख्या  १७७३

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उसके  बाद  से  सरकार  ने  दण्डकारण्य  में  भूमि  ठीक  करने के  लिये  प्रतिरक्षा

 लय  द्वारा  दिये  गये  ट्रेक्टर  डो
 ०-८०

 तथा  डी०  १२  के  टूटने  एवं  उनके  भ्र संतोष जनक  कार्य के  लिये  जांच
 hed

 करने के  हेतु  जो  विशेषज्ञ  नियुक्त  किये  गये  थे  उनके  निर्णयों  पर  विचार  किया  है  ;

 यदि  तो  उसका  an  परिणाम  निकला  ;  ak

 सिल  प्रंग्रेजी
 rT
 a
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 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  qo  ०  सरकार  it  प्रतिवेदन  पर  विचार  कर

 रही है  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 प्रतिवेदन
 पर  सरकार  द्वारा  निर्णय  किये  जाने  तक  दण्डकारण्य  विकास  प्राधिकार  कौर

 आयुध  कारखानों  «ः  महा-निदेशक  को  मशीनों  के  संघारण ६  से  रम्मत  भ्र ौर  परवीन

 mie  परिवर्तन  के  बारे  में  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिशों  के  क्रियाकारी  भागों  को  कार्यान्वित  करने

 को  कहा  गया  है  ।

 निर्वात  की

 ait  पाटेकर

 ३६०.
 भी  रामकृष्ण गुप्त  :

 क्या  तथा  उद्योग  मंत्री  १३  c ar,  TER
 one

 १  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  9% F FAT के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार ने  निर्यात  वृद्धि  करने  बाले  संगठनों  में  कमी  करने  के  प्रश्न  पर  विचार

 किया है  ;

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )  कौर  मामलें  की  प्रभी

 जांच  की  जा  रही  है  ।

 अनपरा  प्रदेश  में  एस्बेस्ट्स  का  कारखाना

 TFRER.
 की  गोरे  :

 Lat

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १५  १९६१  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  २०  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  weer  प्रदेश  के  कुडप्पा  जिले  में  एस्बेस्ट्स  निक्षेपों  का  विधायक  (  प्रोसेसिंग )

 करने  वाले  कारखाने  की  स्थापना  करने  के  बारे  में  सरकार  ने

 लिया

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :.  नहीं  ।  एस्बेस्ट्स  की

 लब्धता श्र  मशीनीक़ृत  खनन  तरीकों  को  स्वीकार्यता की  अभी  जांच  की  जा  रही  है  शर  wt

 ये  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिये  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 Tae  अर्जी  में
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 सरकारी  प्रतिष्ठानों  में  सरकारी  कमंचारियों  को  रोजगार

 ayo  चे  फार्मा

 1*३६२  |  श्री  रामकृष्ण  गुप्त

 श्री  चली  लाल

 |  श्री
 विद्या  चरण  मिल

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  प्रोफेसर  ज०  वृ०  गैलब्रेथ  की  उस  सिफारिश  पर
 विचार

 किया  है

 जिसमें  उन्होंने  कहा  था  कि  किसी  भी  सेवारत  सरकारी  कर्मचारी  को  किसी  द  |  निगम  का

 उन्होंन  कहा  वा  feat  at  ह सेवा वाहिये  कौर

 यदि  तो  सरकार  ने
 उन

 सुझावों  को  स्वीकार  कर  लिया  है
 ?

 मंत्री  मनु भाई
 जैसा  सदन

 को
 ज्ञात

 सरकार

 सरकारी  निगमों  प्रौढ़  कम्पनियों के  प्रशासन  के  बारे  में  व्यापक  प्रस्थापना  पर  विचार ae  रही  है

 शौर  सरकारी  कर्मचारियों  के  बारे  में  प्रोफेसर  गालब्रेथ  के  सुझाव  को  उस  सम्बन्ध में  जांच  की

 जायेगी  |

 जापान  के  लिए  वयस्क  का  निर्यात

 श्रीमती इला  पालखोधषरो

 श्री  रास कृष्ण गैस
 ove  ait  पारकर

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २०  REQ wh के  तारांकित  प्रदान  संख्या  १४५ के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वर्ष  १९६१  के  दौरान  में  जापान  को  वयस्क  का  निर्यात  करने  तथा  REXE—Fo

 की  में  जापान  द्वारा  अ्रधिक  मूल्य  दिये  जाने  के  बारे  में  भारत  के  राज्य  व्यापार  निगम  तथा

 जापान  इस्पात  उद्योग  के  प्रतिनिधियों  के  बीच  बातचीत  हुई  थी  ;  atk

 यदि  तो  जो  परिणाम  निकले  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  कौर  राज्य
 व्यापार  निगम  ae  जापानी

 इस्पात  मिलों  के  बीच  काय  वार्ता  के  फलस्वरूप  मिलें  १९६१-६३  की  ग्रवधि में  RU/&R  श्रेणी  का

 ६०  लाख  टन  लौह  भ्रामक  खरीदने  को  राजी  हो  गई  है  को  शीघ्र  ही  अन्तिम  रूप  दिये  जाने

 की  ara  ६५  /  ६५  ६२  ६०  श्रेणी  के  लौह-्रयस्क  की  बिक्री  के  बारे  में  वार्ता  जारी  है  ।

 समय  प्रदेश  में  कुटीर  उद्योग

 1*३६४.  श्रीमती  नमूना  सुल्तान  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 )
 मिन  See  की

 इस
 ale

 म  तता  है  कि  मध्य  प्रदेश  में  ऐसी  बारीक  सानिया  बनने  लगी

 हैं  जो  कि  अंगूठी  में  से  निकल
 ey  सकती

 हैं  ;

 मुर  watt  में
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 १०  १९६१

 यदि  तो
 कया  देश  व्यापी  स्तर  पर  इस  उद्योग  के  विकास  के  लिए  सरकार  का  विचार

 कोई  सहायता देने  का  है  ;  शौर

 यदि  तो  किस  प्रकार  की  सहायता  होगी  तथा
 कितनी  सहायता  दी  जायेगी ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  नहीं  ।

 गौर
 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होते  ।

 रबड़  का  उत्पाद

 "३६४  श्री
 हरविन्द  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  FeKo—FF  में  रबड़  के  उत्पादन  में  कमी  हुई  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्री
 :  )  नहीं  ।  वर्ष  PEXE~Ko  की  भ्र पे क्षा वर्ष  ReRo—

 ६१  में  १४२३  बनना  लिय

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 लागोस  में  भारतीय  राष्ट्र जन

 प्र०  ग०  देव

 J  श्रीमती  इला  पाल चौधरी :
 PEAR,

 |  शी  दी०  चं०  शर्मा

 Leto  राम  सुलग  fag

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  लागोस  के  जंग  खुआंग  क्षेत्र  जो  कि  बाम पक्षियों  के  aha में  है

 शसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  कि  वहां  रहने  वाले  भारतीयों  को  वह  क्षेत्र  छोड़ना  आवश्यक हो  गया  हे  ;

 यदि  तो  उसका  at  क्या  है

 भारतीय  राष्ट्र जनों  को  वहां  से  निकालने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 कितने  भारतीयों  को  वहां  से  निकाला  गया  है  तथा  कितने  वहां  रह  गये  हैं
 ?

 बह  रिपोर्ट
 बिंद  शिक-कार्य

 संतरी  के  सभा-सचिव  सादत  wat  at)

 मिलीं  कि  जंग  खुआंग  क्षेत्र  में  इस  वर्ष  के  प्रारम्भ  में  १५  भारतीय  राष्ट्र जनों  को  सभी  सम्बन्धों  से  पृथक

 कर  दिया  गया  |  उन  में  से  अधिकांश  कपड़ा  व्यापारी  थे  माल  के  आयात  की  सुविधाओं  के  प्रभाव

 में  उनका  व्यापार  नहीं  चल  रहा  था  ।  यह  १९६१  में  फ्रेंच  मिलिटरी  मिद्वान  के  जरिये
 ae

 स्थित  हमारे  राजदूत  को  एक  संदेश  मिला  कि  भारतीय  राष्ट्र जन  अपने  खर्च  पर  वह  स्थान  छोड़ना

 चाहते  हैं
 ।  लागोस स्थित  हमारे  राजदूत  द्वारा  इस  मामले  पर  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  से  स्वयं  बात

 चीत  कर  लेने  के  बाद  सभी  १५  भारतीय  राष्ट्रजनों  को  सुरक्षा  पु वंक  एक  भाटक  विमान  जिस

 चालक  फ्रांसीसी  बाहर  निकाला  गया  ।

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 बाल  बिर्यारिग  उद्योग

 1*३६७.  श्री  प्र०  चल  बरुदा : क्या वाणिज्य तथा क्या  वाणिज्य  तथा  FANT मंत्री  ८  १६६१  के
 तारांकित

 प्रश्न  संख्या  ६८५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  बाल  water  उद्योग  का  विकास  एवं  उसका  आधुनिकीकरण

 करने  केਂ  लिये  रूस  को  छोड़कर  अन्य  दूसरे  देशों  का  सहयोग  प्राप्त  करने  के  लिए  कार्यवाही
 की  ह  ,  श्र

 यदि  तो  कया  कौर  उसका  क्या  परिणाम  निकला
 !

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  सरकारी  क्षेत्र में  बाल  कौर
 रोलर  वायरिंग  के

 निर्माण  करने
 की

 इस  समय  कोई  योजना  नहीं
 है  ।

 प्रशन  उत्पन्न नहीं  होता

 aaa  व्यापार  प्रतिनिधि-मण्डल

 cat  श्रीनारायण  दास

 |  श्री  राधा

 |  थी  प्र०  | हूँ ५  बर्रा |

 1३६८.  पंडित  gto  ato  तिवारी

 |
 थी  विभूति

 शी  श्रीधर  :

 |  श्री  श्रजुंन  सिह  भदौरिया :

 सहा राजकुमार
 विजय  आनन्द  :

 नया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अक्तूबर  eho F MAT में  हस्ताक्षरित  भारत-नेपाली व्यापार  करार  में  कछ  संशोधन

 करने  के  लिए  इस  ae  मई  में  नेपाली-व्यापार  प्रतिनिधि-मंडल  भारत  था  ;

 यदि  तो  क्या  संशोधन  किये  गये  ;  अर

 बातचीत  का  क्या  परिणाम  निकला  ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  संजीदा  चन्द्र  )
 :

 हां
 ।

 ये  संशोधन  भारतीय  प्रदेश  में  होते  हुए  नेपाल  से  शौर  नेपाल  को  माल  के  परिवहन  के  लिये

 भारत-नेपाल  संधि  में  लगे  ज्ञापन  में  बतायी  गयी  प्र  क्रिया  के  बारे  में  थे  ।

 इन  वार्ताओं के  परिणामस्वरूप ,  हम  माल  के  परिवहन  के  बारे  में  नियमों  में  कुछ  ढील

 देने  को  राजी  हो  गये  हैं  इस  ढील  के  परिणामस्वरूप  यह  (81-11  की  जाती  है  कि  नेपाली  श्रायातकों

 की
 कठिनाईयां  बहुत  कुछ  दूर  हो  जायेंगी

 मूल  अग्रेज़ी  में
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 हथकरघा  उद्योग  की  वस्तुभ्नों  का  निर्यात

 हेम

 |  थी  भ्ररविन्द  घोषाल :

 T*3E8.4  थ्री  ग  देव

 डा०  राम  सुलग

 विजय  अनन्द :

 क्या  बणिज्य
 तथा

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 भारतीय  हथकरघा  उद्योग  की  वस्तुप्नों  के  विदेशी  खरीददारों  ते

 तौर  से
 शिकायत

 की  है  कि  निर्यातित हथकरघा  वस् तुझ ों  की  किस्म  खराब  होती  है  ;

 यदि  at,  तो  निर्यातित  वस्तु प्र ों  की  किस्म  का  स्तर  बनाये  रखने  के  लिए  सरकार  ने  क्या

 कार्यवाही की  है  ;

 कया  विदेशों को  निर्यात  की  जाने  वाली  हथकरघा  उद्योग  की  वस्तुओं  की  बराबर  जांच
 करने  का  कोई  विचार है  ;  ate

 यदि  तो  यह  कब  से  लागू  होगा
 ?

 बोग  मंत्री  wg  से
 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 है  ।

 विवरण

 निम्न  स्तर  के  हस्तशिल्प  के  खराब  पैकिंग  इरादी  के  बारे  में  बिदेशी  क्रेताओं

 से  शिकायतें प्राप्त  हुई  हैं  ।

 विदेशी  में  विश्वास  पै  दा  करने  भारतीय  निर्यातकों  को  भ्रच्छा माल  के

 निर्वात करने  के  लिपे  प्रेरित  करने  के  लिपे  विभिन्न  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  जैसे  निर्यातकों का

 पंजीयन
 किस्म  नियंत्रण  योजना  लागू  करना  पेकिंग में  प्रशिक्षण  सुविधायें देना  जेसे

 लकड़ी  सुखाने  के  भट्ट  (=)  माल  के  जहाज  पर  लादने  से  पूर्व  उनकी  ऐच्छिक  रूप  से  जांच  करना
 |

 श्र  (a)  सरकार  द्वारा  स्थापित  की  गयी  किस्म  नियंत्रण  कौर  नौ-भरण  प्रूव  परीक्षण

 सम्बन्धी  तदर्थ  समिति  ने  निर्यात  के  लिये  हस्तशिल्प  की  कुछ  वस्तु ग्न ों  की  अनिवार्य  जांच  की  सिफारिश
 की  है  ।  कथित  समिति  के  प्रतिवेदन  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 सन्त  fag  तंग  की  प्रधान  मंत्री  से  भेंट

 *3 90.  श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे
 कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  जम्मू  और  काश्मीर  अकाली  दल  के  प्रधान  श्री  सन्त सिंह  तेग  कुछ  समय

 पहले  प्रधान  मंत्री  से  मिले  थे  ate  उन्होंने  पाकिस्तान  में  अपने  वक्तव्य  के  बारे  में  कुछ  स्पष्टीकरण

 क्या

 यदि  तो  उस  स्पष्टीकरण  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  श्री  संत  सिंह  तेग  जम्मू  श्र
 राज्य

 के  हितों  के  विपरीत

 कार्य करने  के  लिए  नज़र  बन्द  कर  दिए  गए  थे  ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 वैदेशिक-काय  मंत्री
 के

 सभा-सचिव  सादत  चली  शौर
 यह  सच  है  कि

 श्री  सं  त  सिह  तेग  प्रधान  मंत्री  से  उनके  निवास  स्थान  पर  थोड़ी  देर  के  लिए  मिले  थे  ।  उन्होंने कहा  कि

 उनके  बारे  में  अखबारों  में  जो  रिपोर्टे  छपी  थीं  ,  वें  ठीक  नहीं  थीं  ।

 पतां  चला  है  कि  जम्प
 a

 काश्मीर  की  सरकार ने  श्री  संत  सिंह  तेग
 को  कछ  समय  के

 लिए  नज़रबन्दी  किया था  ॥

 मध्य-पुर्व  श्रफोका  को  रसायनों  का  निर्यात

 sf  रामकृष्ण

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १६  १९६१  के  अतारांकित  संख्या  १८०६  के

 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  इस  बीच  मध्य-पूर्व  श्रफ़ीका  को  रसायनों
 का  निर्यात बढ़ाने  के  लिए  वहां

 भेज  गये  प्रतिनिधि  मंडल  की  रिपोर्टे  की  परीक्षा  करली  है  ;

 यदि
 तो  इ  सका  क्या  परिणाम  रहा  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उप मंत्रो  सतीश  चन्द्र  )
 :  श्रीमान  ।

 प्रतिनिधि  मंडल  जिन  जिन  देशों  में  उसने  उनमें  से  प्रत्येक के  लिए  उपेक्षित

 रसायनों  की  बाजार  में  स्थिति  तथा  उनका  भारत  से  भेजे  जाने  की  संभावनाओं का  अध्ययन

 किया  |  यह  काम  रसायन  तथा  भेषज  निर्मितियों  झर  निर्यातकर्ताम्रों  का  है  कि  वे  इस  प्रकार  एकत्रित

 की  गई  जानकारी  का  अधिकतम  लाभ  प्रद  ढंग  से  प्रयोग  करें  ।

 रूरकेला  इस्पात  परियोजना  के  शनास  पास  छोट  सान  के  उद्योग

 श्री  गीत

 १९११  att
 श्रीजीत  fag  सरहदी :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १६  १९६१  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  १८०७  के

 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस्पात  परियोजना  के  क्षेत्र  के  पास  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  स्थापित

 करने  संबंधी  रिपोर्ट  को  पुनरीक्षण  करके  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया
 हे

 ;  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  हू  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  एक  विवरण  संलग्न

 परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ६६]

 दिल्‍ली  का  औद्योगिक  सर्वेक्षण

 1५६६.
 _  थों  रामकृष्ण  गुप्त

 :

 Lalt waar sez: नवल  प्रभाकर  :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  १६  १९६१  के  शभ्रतारांकित प्रदान  सख्या  रद ०  के  उसर

 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तता  TST  aa
 पूरा  करने  में  ara  क्या  प्रगति  हुई  ह  ;

 अंग्रेजी
 में



 Soo  लिखित  उत्तर  १०  ग्रस्त  १९६१

 क्या  यह  पूरा  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  मुख्य  उपपत्तियां  हैं
 ?

 मंत्री
 सुभाष

 :  (=)  are
 .

 दिल्‍ली  प्रशासन  ने  दिल्‍ली  का

 सर्वेक्षण  १९६१  के  गर्त में  पुरा  कर  लिया  था  ।  कुल  VEGZ २  औद्योगिक  इकाइयों  का

 सर्वेक्षण  किया  गया  था  कौर  इस  प्रकार  एकत्रित  जानकारी  संकलित  की  जा  रही  है  ।

 प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 कलकत्ता  उ  को  हड़ताल  को  जांच  पड़ताल  की  रिपोर्ट

 att  राम  कृष्ण  गीत
 :

 THES.
 सरदार

 इकबाल

 कया  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री  २४  १९६१  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  १६८६  के

 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  कलकता  ट्रामवेज़  की  हड़ताल  की  जांच  पड़ताल  की  रिपोर्ट  के

 प्रकाशन  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  शौर

 यदि  तो  उसका  परिणाम  रहा ?

 pan  उपमंत्री  आबिद
 :

 कौर
 केन्द्रीय

 कार्यान्वित  तथा

 मूल्यांकन  समिति  ने  १९६१ में  way  पिछली  बैठक  में  पर  विचार  किया  था

 ate उसे  स्वीकार  किया  परन्तु  इसके  प्रकाशन का  wet  ate  ant  विचार  किये  जाने  के  लिए

 छोड़  दिया

 न्यूयॉर्क  में  व्यापार  केन्द्र

 fat  रामकृष्ण

 1५६५१  सरदार  इकबाल

 श्री  Ho  तारिक

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २४  १९६१  के
 संख्या  POCY

 के  उत्तर  के
 संबंध  में  यह  बताते  की  कपा  करेंगे

 कि  ब  में  एक  व्यापार-केन्द्र  खोलने  का

 प्रस्ताव  किस  स्थिति  में

 feat  मंत्री  सुभाष  :  प्रस्ताव  ent  विचाराधीन है  ।

 सांभर  झोल  के  संसाधनों का  उपयोग

 fot  रामकृष्ण  गुप्त
 :

 1५६९.  श्री  सरदार  इकबाल  fag  :

 श्री  स०

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  २४  १९६१  के
 प्र तारांकित  भवन  संख्या  ३७४६ के

 के  उत्तर के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 क्या  सांभर  झील  के  म्रंसाघनों  का  उपयोग  करने
 के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 राजस्थान  सरकार  को  दिये  जाने  वाले  मुआवजे  संबंधी  विवाद
 क

 बारे  में  मध्यस्थ  ने  भ्र पना

 निर्णय  भेदिया
 सौर  nos

 प्रंग्रेजी  में



 १€  ¢653  लिखित  उत्तर  ipo?

 यदि  at,  तो  क्या  निर्णय  दिया  गया  है
 ?

 उद्योग  मंत्रो  सुभाष  :  श्रीमान  ।

 निर्णय  की  एक  प्रति  संलग्न

 में  रखा  गया  |  देखिये  एल०  टी ०  संख्या  ३०७०/६ १]

 कालीन  उद्योग  का  सर्वेक्षण

 श्री  रामकृष्ण
 FRO.

 सरदार  इकबाल

 क्या  वाणिज्य  तथा  ST  मंत्रा  २४  १९६ १  के  अतारांकित  परन  संख्या  ३७४९  के

 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  देश  के  कालीन
 उद्योग

 का
 सर्वेक्षण  समाप्त हो  गया

 यदि  तो  सर्वेक्षण  की  रिपोर्ट  का
 ब्योरा

 क्या

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  सर्वोक्षण  mi  समाप्त  नहीं  gar  है
 ?

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 जम्मू  तथा  काश्मीर  में  कागज  की  मिलें

 1५७१.  थी  रामकृष्ण  गुप्त  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ३४  १९६१  के

 पता  रोहित  प्रश्न  संख्या  RVG  के  उत्तर के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  इस  बीच  जम्मू  तथा  काश्मीर
 में

 कागज  की  मिलों के  बारे  में

 खाद्य  तथा  कृषि  संगठन के  विशेषज्ञ  की  feaye  पर  विचार  कर  लिया  we

 यदि  तो  क्या  निश्चय  किया  गया

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  शौर  इस  बीच  प्रदनास्पद  रिपोर्ट  पर

 विचार  किया  जिसका  विशेषज्ञ  पर्याप्त  जानकारी  नहीं  दी  tak  उसकी  श्र  शरिक

 जांच  पड़ताल  की  आवश्यकता  है  ।

 इस  के  ग्रतिरिक्त  रूसी  विशेषज्ञों  का  एक  दल  जम्मू  तथा  काश्मीर  के  वन  संसाधनों

 का  सर्वेक्षण  करने  के  लिए  शीघ्र  ही  भारत  बान  है  ।  दल  वहां  कागज  तथा  लुगदी  का

 कारखाना  स्थापित  करने  की  संभावना  पर  जांच  करेगा  ।  दल  के  कराने  तथा  उसकी  सिफारिशों

 के  बाद  ही  ग्रिम  निश्चय  किया  जायेगा  ।

 पलकों  के  लिये  क्वाटर

 1४५७२.  थी  खुदा वक्त  राय :  क्या  ate  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 पाने  वाले  कही  सरकार  के दिल्‍ली  में  ५००  रु०  से  कम  मासिक वे

 चोरियों  की  संख्या  कितनी

 इनमें से  कितने  कर्मचारियों  को  क्वाटर  मिले  हुए

 मल  git  में



 लिखित  उत्तर धक  १०  req?

 TALS
 ms कितने  कर्मचारी  क्वाटर  चाहते

 क्या  सरकार  ने  कोई  ऐसी  योजना  लागू  की
 है  जिससे  क्वार्टर  चाहने  वालें  सभी

 बालकों  को  क्वार्टर  मसिल  जायेंगे

 आवास  कौर  संभरण  उपमंत्री  अनिल  कु०  :  दिल्‍ली  में  ५००

 ०  स  कम  मासिक  वेतन  दाने  वाले  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  की  RV, REX
 इन  सभी

 ने
 सामान्य  ga  कारावास  के  लिए  श्रावेदन-पत्र  दिये  हैं

 RY, GRo |

 उनमें से  PE, oY  को  कभी  तक  सरकारी  झ्रावास  नहीं  मिला

 सभी  सरकारी  कर्मचारियों  को  सरकारी  क्वार्टर  नहीं  दिये  जा  सकेंगे  ।  फिर

 ata  क्वाटर  बनाने  के  लिए  निश्चित  किये  गये  संसाधनों  से  श्रधघिकाधिक  क्वार्टर  बनाने

 का
 प्रयास  किया जा  रहा  कोई  भी  क्वार्टर  पलकों  के  विशेष  रूप से  नहीं  बनाया

 लाता  ।

 महाराष्ट्र में  छोटे  के  उद्योग

 1५७३.  श्री  पांगरकर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ge  पैमाने  के उचदोग  प्रोग्राम  के  अर्न्तगत  तृतीय  पंचवर्षीय  योजन।-काल  में  महाराष्ट्र  राज्य  को

 कितना  प्रौद्योगिक  ऋण  दिया  जायेगा ?

 tweet  मंत्री  सन भाई  :  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  में  महा  राष्ट्र  में  छोटे  पैमाने

 के  उद्योंगों
 के  विकास  के  लिए  ३८८  .

 ०
 लाख  रु०  का  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  इस  रानी  में  से

 १  करोड़  Go  उनके  उद्योगों  को  सरकारी  सहायता  अधिनियम  /  नियमो ंके  अन्तर्गत  छोटे  पैमाने

 के  उद्योगों  को  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए ड  ।  यह  बताना  संभव  नही ंहै  कि  तृतीय

 वर्षीय  योजना  काल  में  कद्र  महाराष्ट्र  राज्य  को  कितनी  कर्ण-सहायता  राज्यों  को

 एसी  ऋण-सदाशयता  की  राशि  इस  बात  पर  निर्भर  होगी  कि  ae  की  संसाधन  स्थिति राज्य

 का  पिछला
 आदि  जैसे  विभिन्न  विचारों  के  आघार  पर  प्रतिवर्ष  कितना  आवंटन  किया  जाता

 बिहार  में  छोट  पैमाने  के  उद्योग

 श्री  पाटेकर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 (& )  बिहार  में  १६६०-६१  में
 विस्थापित  व्यक्तियों

 के  लिए  कितनी  छोटी  प्रौद्योगिक

 इकाइयां  स्थापित  at  शर

 उनका  ब्यौरा  क्या  ने ? ः

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  )  कोई  नहीं  ।

 wat  उत्पन्न  नहीं  होता

 चीन  जान  वाले  भारतीयों  को  पारपत्र

 1५७५.  श्री  पाटेकर
 :

 क्या  प्रधान  मंत्री  ag  बताने
 की  कृपा

 करेंगे
 कि  पिछले  तीन  महीनों

 में  बीन
 जानें

 के
 लिए

 कितने
 भारतीयों  को

 पारपत्र दिये
 गयें

 हैं
 ?

 saree  —

 मूल  अंग्रेजी  में
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 प्रधान  मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  अप्रैल  कौर

 QO Hala के  तीन  महीनों  में  चीन की  यात्रा  करने  के  लिए  १७२  भारतीयों  को  पारपत्र दिये

 गये  ।  उनमें  €७  पारपत्र  सरकारो  तथा  राजनीति  व्यक्तियों  के

 नेपा  मिल्स

 1४५७६.  श्री  विद्याचरण  दल चक  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 राष्ट्रीय  अखबारी  कागज  तथा  कागज  farce  नेपानगर  का  नियंत्रण  तथा

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अपने  हाथ  में  ले  लिये  जाने  के  बाद  वहां  भर्ती  के  लिए  स्थायी

 तथा  विशेष  तदर्थ  समितियों  सहित  कितनी  चुनाव  समितियां  नियुक्त  की  गई  कौर

 इन  समितियों  में से  कितनी  समितियों  में  राज्य  सरकार  प्रतिनिधियों  को  नियमित

 रूप  में  सम्मिलित  किया  गया  ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  नेपा  मिल्स  का  नियन्त्रण  तथा  प्रबन्ध  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  अ्रपने  हाथ  में  ले  लिए  जाने  के  बाद  मध्य  स्तर  के  पदों  की  भर्ती  के  लिए

 कह  चुनाव  समिति  are  निम्न  स्तर  के  कर्मचारियों  के  चुनाव  के  लिए  तीन  तथा  समितियां

 सनाई  गई  हैं  ।

 उच्च  पदों  के  लिए  नियुक्तियां  संचालक-बोझ  करता  है  भ्रौर  उसमें  राज्य  सरकार
 के

 प्रतिनिधि  होते  हैं  ।  नेपा  मिल्स  के  प्रबन्धक वर्ग  से  कहा  गया  हैकि  मध्य  स्तर  ग्रोवर  निम्न

 श्रेणी  के  पदों  के  लिए  भी
 भर्ती  करने  वाली  उपयुक्त  समितियों  में  यदि  संभव  हो  तो

 राज्य  सरकार  के  प्रतिनिधियों  को  सम्मिलित  करे  ।

 छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  लिए  गारन्टी  योजना

 1५७७.  श्री  मुरारका  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  लिए  ऋण  की  गारन्टी  योजना  को

 और  भ्रमित  जिलों  पर  लागू  करने  का  विचार  कर  रही  है  ;  ग्रोवर
 x

 क्या  ऋण  सुविधाओं  को  ढोला  करना  कौर  इस  योजना  को  लोकप्रिय  बनाने  के

 faa  कोई  ama  की  जायेगी  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  ौर  विवरण  संलग्न  है  ।

 softies  १,  अनुबन्ध  सरथ  ६७]

 दूसरी  योजना  में  age  कौर  झरध्नांप्रदेश

 Sat
 PROF

 >  थ्रो  सुगन्धि  :

 क्या  योजना  मंत्री  २४  १९६१  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  R9GY  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना
 में  मैसूर  र  आध्र  प्रदेश

 के  लिए
 विभिन्न  मदों  के  ara

 मत
 व्यतीत

 ग्र  waft  राशियां  कितनी  कितनी  हैं  ;  कौर

 पल  dat  में

 «929  (Ai)  LSD--9
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 यदि  उपरोक्त
 का

 उत्तर  नकारात्मक  हो  तो  ये  wigs  कब्र  तक  उपलब्ध  होने  की

 वादा है  ?

 योजना  उपमंत्री  इया ०  त०  शौर
 _

 पंचवर्षीय  योजना के

 अन्तिम  वर्ष  भ्रमित  १६६०-६१  के  वास्तविक  व्यय  के  झांकने  १९६१  में  किसी  समय
 उपलब्ध  होंगे  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  पुछताछ  दफ्तर

 1५७६.  श्मा  ८. ह ५  Fo  गोपालन
 :

 क्या  निर्माण  श्रावास शर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  लोक  विभाग  के  फीरोजशाह  नाथे  वन्य  ae  साउथ

 नई  दिल्‍ली  स्थित  पूछताछ  दफ्तरों  में  कितने  कितने  व्यक्ति  काम  करते  हैं
 ;

 उनकी  श्रेणियां  ae  बेतनक्रम  क्या  हैं  ?

 अ्रावास  ate  संभरण  उपमंत्री  अनिल  wo  कौर  एक

 विवरण  संलग्न  है  ।  परिशिष्ट  ₹,  श्रतुबन्ध  संख्या  ६८]

 घड़ियों  के  पुर्जों  का  निर्माण

 1४५८०.  श्री  किस् ते या  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  अवधि  में  ake  गैर  सरकारी  उद्योग

 में  घड़ियों  भ्र ौर  दीवाल  घड़ियों  सि  सम्बन्धित  निम्नलिखित  देशी  सामग्री  के  निर्माण

 कोई  प्रस्ताव  है

 (१)  घड़ियों  के  केस

 (२)  Siac

 (३)  बटन

 (¥)  |

 (4)  लूप  ate  ;

 अभी  ये  पुर्जे किन  किन  देशों  से  आयात  किए  जाते  हैं  ;  और

 इन  चीजों  के  निर्माण  के  लाइसेंस  जारी  किए  जाने  के  लिए  सरकार  के  पास

 कितने  प्रार्थनापत्र  विचाराधीन  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  घड़ियों/दीवाल  घड़ियों  के  निर्माण  के  लिए

 सरकार  द्वारा
 अभी  तक  अनुमोदित  समस्त  योजनायें  में  समस्त  पुर्जों  का  देश  में  निर्माण  भी

 सम्मिलित  है  |

 मुख्यतः  पश्चिम  हांगकांग  कौर  जापान

 कोई  नहीं  ।

 ह र
 ia  अंग्रेजी  में
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 कैपस्यूल  निर्माण  करने  वाले  यूनिट

 1५८१.  श्री  किस्तेया  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  देश  में  कैपस्यूल  कवर  निर्माण  करने  वालें  कितने  यूनिट
 राज्य-वार

 चल  रहे

 हैं  ;

 केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  कूल  कितनी
 वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  ;

 प्रमुख  भारतीय  फर्मों
 के

 साथ  सहयोग  से
 कितनी  विदेशी  फर्मਂ  चल  रही  हैं  कौर

 उनका  कुल  विनियोजन  कितना  है  ;

 क्या  इन  फर्मों  का  उत्पादन  देश  की  श्वश्यकताश्रों  की
 पूर्ति  करने

 के  लिए

 पर्याप्त होगा  ;  alk

 उससे  विदेशी  मुद्रा  की  कुल्  कितनी  बचत  होगी
 ?

 उद्योग  मंत्री  wears
 :  महाराष्ट्र  राज्य  बम्बई में  दो  फर्मे चल

 रही  हैं
 ।

 एक  फर्मे दो  पीस  के  हार्ड  जिलेटिन  कैपस्यूल  बनाती  है  कौर  दूसरी  एक
 पीस

 के  साफ्ट  जिलेटिन  कैपस्यूल  ।

 सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  भ्र ौर  चाहे  जानें पर  एकत्रित  की  जायेगी ।

 इस  समय  कोई  भी  कम  विदेशी  फर्मों  का  सहयोग  नहीं  ले  रही  है  ।

 दो  पीस
 के  हाड  जिलेटिन  कैपस्यूल  बनाने  वाली  फर्म  को  श्रपनी  क्षमता  के

 २४००  लाख  कैपस्यूल  प्रतिवर्ष  बनान ेके  लिए  विस्तार  के  लिए  लाइसेंस  दिया  गया  है
 ।

 इसके  अतिरिक्त  दो  कौर  यूनिटों  को  २५००  लाख  कैपस्यूल  प्रतिवर्ष  की  क्षमता  के  लिए

 लाइसेंस  दिए  गयें  यदि  ये  सब  फर्मे  समस्त  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  स्थापित  art  तो

 देश  की  श्रावश्यकताशं  की  पूति हो हो  जायेगी  ।  इस  समय  एक  पीस के  साफ्ट  कप स्यू लों की  क्षमता

 भी  पर्याप्त  है  ।

 केवल  दो  पीस  के  are  जिलेटिन  कैपस्यूल ों  का  आयात  किया  जाता है
 ।  इन

 आयातों का  मूल्य  लगभग  २० से  २४५  लाख  रुपये  प्रकार  जाता  आयात  की  गई  आवश्यक

 कच्ची  सामग्री  के  हिसाब  से  १०  लाख  रुपए  की  बचत  होने  का  अनुमान है  ।

 बिजली  की  करेंट  का  बदला  जाना

 1५८२.  श्री  किस्तैया  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  रेडियो  कौर  भ्रमण  समान  यांत्रिक  उपकरणों  के  उपयोग के  लिए  बिजली

 को  ए  सी०  से  डी०  Ato  में  कौर  डी०  सी०  को  Wo  सी०  में  बदलने  के  लिए  कन्वर्टर  के

 निर्माण  की  कोई  योजना  है  ;

 यदि  तो  ऐसी  कितनी  योजनाओं  पर  विचार  किया  गया  उन  फर्मों  के  नाम

 क्या  हैं  वे  कितनी  लागत  की  हैं  ;

 कितने  मामले  विचाराधीन  हैं  ;  कौर

 मूल  प्रंग्रेजी  में

 «Two-piece  hard  gelatine  capsules.

 *Single-piece  soft  gelatine  capsule.
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 उनके  सम्बन्ध
 में  भ्रान्ति  निर्णय  किए  जाने

 में  विलम्ब  के  क्या  कारण

 उद्योग  मंत्री  wag  :  रेडियो  शादी  जैसे  छोटे  उपकरणों

 के  लिए  बिजली के  डी०  सी०  करेंट को  ए०  सी०  करेंट  में  बदलने  के  लिए  रोटरी  क्लास  के

 निर्माण  के  लिए  कोई  योजना  नहीं  परन्तु  बैटरी  एलेक्ट्रोप्लेटिंग शादी  यंत्रों  के

 लिए
 ए०

 सी०
 करेंट  को  डी०  सी०  करेंट  में  बदलने  के  लिए  रेक्टीफायर उपकरण  ws

 फर्मों  द्वारा  बनाए  जा  रहे  हैं
 ।

 एम्लीफायर  कौर  श्रव्य  समान  उपकरणों  के  प्रयोग  के

 लिए  डी०  सी०  करेंट
 को  ए०  सी०  करेंट  में  बदलने  के  लिए  छोटे  छोटे  वाइब्रेशन  भी  इस  समय

 एक  फर्म  द्वारा  बनाए जा  रहे

 एक  विवरण  संलग्न  परिशिष्ट  १,  प्रबन्ध  संख्या  ६४]

 इस  समय  कोई भी  मामला  विचाराधीन  नहीं है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 पालिस्टाईरीन  प्लास्टिक

 fas.  श्री  किस्तेया  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 कया  सरकार का  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  में

 स्टाईलिश  ate  एक्राइलिक  प्लास्टिकਂ  उद्योग  चालू  करने का  प्रस्ताव  है  ;

 ये  किन  देशों  से  किए  जाते  हैं  श्र वर्ष  PEXE—Ko  के  का  मूल्य

 कितना  है  ;

 देश  के  लाभ  के  लिए  इन  प्लास्टिक  चादरों  के  विभिन्न  लाभकारी  प्रयोग  क्या

 हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  wag  :  से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 दि

 श्रीमान  ।

 पॉलिस्टाईरीन  कौर  एक्रिलिक  प्लास्टिक  के  आयात  के  श्रांकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं

 क्योंकि  ये  चीज  भारतीय  व्यापार  वर्गीकरण  में  अलग  से  दर्जे  नहीं  की  जाती  परन्तु  वित्तीय

 भ  VEYE—Go  में  पॉलिस्टाईरीन  प्लास्टिक  कौर  एक्रिलिक  प्लास्टिक  के  लिए  क्रमशः

 Vj, 22¥,000  रुपए  हज़ार  ४२,०००  रुपए  के  आयात  लाइसेंस  जारी  किए  गए  थे  |

 इम्पैक्ट  पॉलिस्टाईरीनਂ  से  बनी  पॉलिस्टाईरीन  चादरों  का  उपयोग  वैकुण्ठ

 डोर  लाइनिंगਂ  जैसी  औद्योगिक  बैटरी  एयर  कन्डिशनर  ग्रिल

 शर  कुछ  रेडियो  के  भागों  के  लिये  किया  जाता  है  ।  ए.्राइलिक चादरें  मोटर  कार  ग्रोवर

 मोटर  साइकिल  विमान  के  डोम  ट्रा्सलसेंट  लाइट  फिटिंग  विज्ञापन  के  साधनों  के  काम  में

 लाई  जाती  हैं  ।  उन्हें  कभी  कभी  मोटर  गाड़ियों  के  पीछे  के  लैम्पों  कौर  कभी  कभी  रेल  गाड़ियों

 में  भी  काम  में  लाया  जाता  है  ।  नालीदार  चादरों  के  रूप  में  उन्हें  छत  को  प्रकाशित  करने

 विशेषकर  औद्योगिक  संस्थानों  काम  में  लाया  जाता है
 ।

 मूल  अंग्रेजी में

 ‘Polystyrene  plastic.

 Acrylic  plastic.
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 घड़ियों का  आयात

 ५८४.  थी  किस् ते या  :  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच  है  कि  निकट  भविष्य में  भारत में  राज्य  व्यापार  निगम  के  द्वारा  रूसी

 घड़ियों  के  रायात  किए  जाने  की  संभावना  है  ;

 यदि  तो  कितने  की  ate  उनका  देश  में  वितरण  किस  प्रकार

 क्या  ये  घड़ियां  बाजार  में  नियंत्रित  झर  सस्ते  मूल्य  पर  बेची  जाएंगी  ?

 olay
 |<  णिज्य  मंत्री  :  नहीं  ,  श्रीमान्‌  ।

 ग्रोवर  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 सितम  हलाक  कारबन

 1५८५.  श्री  किस् ते या  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  et

 कि

 सिनेमा  ate  कोनों  की  बढ़ती  हुई  मांग  की  पूर्ति  करने  के  लिये  उनका  देश

 में  निर्माण किया  जाता  है  ;

 कितनी  फर्म  यह  कायें  कर  रही  हैं  प्रॉयर  उनका  विनियोजन कितना
 कौर

 इससे  विदेशी  मुद्रा  की  कितनी  बचत  हुई  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  से  (7).  इस  समय  केवल  दिल्‍ली  की  इण्डस्ट्रियल

 नेशनल  कार्बन  कम्पनी  लिमिटेड  नामक  फर्म  राष्ट्रीय  भौतिक  प्रयोगशाला  की  सहायता से  sara

 किए  गए  कोस  '  से  सिनेमा wa  किसानों  का  निर्माण कर  रही  है  ।  इस  फर्म  की  उत्पादन

 क्षमता  १९६१  में  सिनेमा  कार्बनों के  एक  लाख  जोड़े  हो  गई  है  जब  कि  लाइसेंस  प्राप्त

 क्षमता  १२  लाख  प्रतिवर्ष है  ।  फर्म  की  निगमित पूंजी  १०  लाख  रुपये  बताई  जाती  है  ।  लगभग

 ५  लाख  रुपये  की  विदेश  मुद्रा  की  बचत  है  ।

 ट्रांसफार्मर

 1४८६.  श्री  किस्तेया  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उघोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  देश  की  श्रावव्यकता  की  पूति  करने  के  लिये  सरकारी उद्योग  क्षेत्र  में

 SUR  किलोसाईकिल  के  श्राई०  एफ०  ट्रान्स फार्म ों  के  निर्माण  को  प्रोत्साहन  देने  का  कोई  प्रस्ताव
 ह

 है  ?

 देश  में  कितनी  फर्में  इनका  निर्माण  कर  रही  हैं  कौर  उनके  नाम  क्या

 कितने  मामले  लाईसेंस  दिए  जाने  के  लिये  विचाराधीन  हैं  शर  इसके  क्या  कारण

 है  ?

 उद्योग  मंत्री  (ait  मनु भाई  से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या
 ७०]

 भ्रंग्रेजी  में

 *  Cinema  Arc  Carbons,
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 उड़ीसा  के  लिए  सीमेंट

 TUS.  श्री  च०  मलिक  क्या  बाशणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १९  १९६ १

 के
 अ्रतारांकित

 प्रदान  संख्या  ३५६३ के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 उड़ीसा  को  राज्य  के  बाढ़  पीड़ित  व्यक्तियों  की  झ्रावश्यकताओओं  की  पूर्ति  करने

 के  लिपे
 १  श६१  के

 पश्चात्  सीमेंट  का  ate  कोटा  श्रावण्टित किया  गया  है  ;

 यदि  तो  कितना  सीमेंट  श्रावण्टित  किया  गया  ;

 राज्य  सरकार  ने  are  से  प्रभावित  क्षेत्रों
 की  चालू  वित्तीय  वर्ष  की  सीमेंट  की

 आवश्यकताओं  का  कोई  संकेत  दिया  कौर

 यदि  at,  तो  कितनी  आवश्यकता  का  संकेत  किया  गया  है  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  श्रीमान्‌  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता

 श्रीमान  |

 प्रत  उत्पन्न  नहीं  होता  !

 पंजाब  मं  गन्दी  बस्तियों  की  सफाई

 S  श्री  दी०  चे

 TRas.  सरदार  इकबाल  सिह  :

 am  अवास श्रौर संभरण att  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंजाब  को  समस्त  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  गन्दी  बस्तियों  की  सफाई  के  लिए

 कुल  कितनी  रानी  व्यै-वार  झ्रावण्टित  की  गई  है  ;

 इस  योजना  के  अन्तर्गत  पंजाब  के  लिये  कौन  कौन  सी  परियोजनायें मंजूर  की  गई

 कौर

 पंजाब  सरकार  द्वारा  इस  प्रयोजन के  लिये  कितना  मन  काम  में  लाया  गया  है  ?

 strata  कौर  संभरण  उपमंत्री  श्रील  कु०  :  से

 आवश्यक  जानकारी  प्रदान  करने  वाला  विवरण  संलग्न  है  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  सख्या  ७१]

 जम्मू  तथा  काश्मीर  थें  ऊनी  कपड़ा  उद्योग

 1५८६.  श्री  दी०  चं०  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  जम्मू  तथा  काश्मीर  में  ऊनी  कपड़ा  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  कोई  योजना

 सरकार के  विचाराधीन  कौर

 इस  दिल्ला
 में

 पिछले
 दो

 वर्षों
 मे  किस  प्रकार  के

 कदम
 उठाए  गए  हैं

 ?

 वाणिज्य  मंत्री  शर  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  शर

 सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।
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 बीड़ी  उद्योग

 1५६०.  श्री  दी०  चल  वर्मा  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  बीड़ी  उद्योग  में  नियोजित  श्रमिकों  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  हाल  में  कोई  जांच

 पकी गई  है  ;

 तो  उसकी  उप पत्तियां  क्या  भ्र ौर

 उनकी  स्थिति  के  सुधार  के  लिये  क्या  मार्गो पाय  सुझाए  गए  हैं  ?

 fare  ate  रोजगार  तथा  यो  जना  उपमंत्री  ल  Ato  से  हाल  के

 तत भ
 वर्षों  मे  बीड़ी  उद्योग  में  नियोजित  श्रमिकों  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  a

 हीं
 की

 गई  है
 ?

 कैम्पों  में  पश्चिम  बंगाल  के  दारणार्थी

 ५६३.  श्री  कठ  स०  मालवीय  :  क्या  पुनर्वास  तथा  अल्प-संख्यक  काय  मंत्री यह  बताने  की

 करेंगे कि  :

 पश्चिम  बंगाल  में  उन  शरणार्थियों  की  संख्या  कितनी  है  जो  श्री  तक  कल्पों  में  हैं
 ;

 उन्हें  प्रेमी  वेतन  देने  पर  प्रति  दिन  कूल  कितना  रुपया  aa  किया  जाता  कौर

 यह  रुपया  कब  से  खर्च  किया  जा  रहा  है
 ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  go  ao  :  PU—\9—-F 2  को  ३०,६००  दारणार्थी |

 ward  खर्चा  प्रत्येक  शरणार्थी का  २४५  रुपये  प्रति  मास  भ्राता  है  ।

 हालांकि  बाजार  के  उत्तर-चढ़के  कारण  राशि  परिवर्तित  होती  रही  होगी  किन्तु

 ध्योषण  अनुदान  उस  तिथि  से  ही  दिया  जाता  है  जिस  तिथि  से  दार णा र्थी  कैम्प  में  प्रवेश  करता  है  ।

 विभाजन  के  उपरान्त  कैम्प  खोले  गए  थे  जब  कि  पूर्वी  पाकिस्तान  से  शरणार्थी  भराने  शुरू  हुए  थे  ।

 १९५८  के  आरंभ  तक  यह  कार्यवाही  चलती  रही  |

 ata  date

 Rev.  श्री  Fo  ६: ह ५.  मालवीय :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  कया इस
 वर्ष  रूस  से  बाल  बेयरिंग  वास्तविक  उपभोक्ताओं के  लिये  आयात  जा  सकते

 ?
 हैं

 वाणिज्य  मंत्री  :  जी  हां  ।

 सरकारी  उद्योग

 wey  श्री  कठ  Ao  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग कि  १  १६६१  को  सरकारी  उद्योगों  में  )  कुल  कितनी  पूंजी  लगी  हुई

 थी ?

 उद्योग  मंत्रो  सुभाष  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय के  प्रशासकीय  प्रभार

 के  अधीन  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  के  बारे  में  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  जो  यथा  शीघ्र  सभा

 की  मेज़  पर  रख  दी  जायेगी

 मूल  प्रंग्रेज़ी  में
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 विदेशों  में  भारतीय  frat  के  कर्मचारियों  को  हिन्दी  सिखाना

 ५६६.  |  क०  Wo  मालवीय  कया  वैदेशिक-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विदेशों  में  स्थित  भारतीय  मिशनों  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों

 को  हिन्दी  सिखाने  की  कोई  योजना  बनाई  है  ।

 यदि  तो
 उसकी  रूपरेखा  क्या  है  ;

 यदि  उपरोक्त  भाग  उत्तर  नकारात्मक  तो  कोई

 बनाई  जायेगी  ;  Wx

 यदि  तो  कब  तक  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-काय  मंत्री  (att  जवाहरलाल  :  से

 विदेश-स्थित  भारतीय  महीनों  और  केद्रों  को  इसका  प्रोत्साहन  दिया  जाता  है  और  यथासंभव

 सुविधायें  भी  दी  जाती  हैं  कि  वे  अपने  चोरियों  को  हिन्दी  पढ़ाने  का  प्रबन्ध  करें  |  निचय

 यह  शस  बात  पर  निर्भर  करता है  कि  किसी  विद्रोह  केन्द्र  हिन्दी  जानने  वाले  योग्य  कर्मचारी  हैं

 या  नहीं  ।  फ़िलहाल  हिन्दी  पढ़ाने  का  प्रबन्ध

 तेहरान  कौर  वाशिंगटन  स्थित  भारतीय  महीनों  में है  ।  अमले  के  जो  सदस्य  हिन्दी  की

 कैरो  को  पढ़ते  उन्हें  उसका  पारिश्रमिक  भी  दिया  जाता  है  |

 निपटारा  अधिकारियों  &  कार्यालयों  में  काय॑  का  तेजी  से  निपटारा

 TARO  श्री  चुनी  लाल क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 सरकार  द्वारा  निपटारा  अधिकारियों  श्र  प्रबन्धक  अधिकारियों  के  कार्यालयों  में

 कार्य के  शीघ्र  निपटारे के  लिए  क्या  यदि  कोई  गए  अर

 क्या  प्रार्थनापत्रों  कौर  मामलों  के  निपटारे  के  लिए  कोई  समयावधि

 की  गई

 पुनर्वास  उपमंत्री  go  ato  कार्य  के  निपटारे
 की

 प्रगति  पर  दृष्टि

 रखी  जाती है  सनौर  प्रक्रिया  संबंधी  यदि  कोई  को  करने  के  लिए

 कदम  उठाए  जाते  हैं  ।  निपटारा  संगठन  में  कार्य के  शीघ्र  निपटारे  के  लिए  समय  समय  पर

 प्रक्रिया  संबंधी  परिवर्तन  कौर  विस्थापित  व्यक्ति  तथा  नियमों  में  संशोधन

 जहां  कहीं  ग्रावइ्यक  किए  गये  हैं  ।

 श्रभी तक  कोई  समयावधि  निर्धारित  नहींकी  गई
 परन्तु  मुख्य

 निपटारा

 mae  के  संगठन में
 शेष  समस्या  का  निर्धारण  किया  जा

 रहा  है  |

 बारी  के  बाहर  श्रावण्टन

 Tees.  श्री  क्या  श्रीवास  ate  संभरण  मंत्री यह
 बताने  की  कपा

 करेंगे कि  :

 वर्ष  PEXE—FO  शर  में  कितने  अधिकारियों

 वर्षवार  कौर
 बारी

 के  बाहर  waves  मंजूर  किए  गए
 नगा

 मूल  अंग्रेजी  में

 ‘Settlement  Officers.
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 (a)  कितने  अधिकारियों  st  शभ्रधिभावी  प्राथमिकता  के  आघार  पर  क्वाटर  मंजूर

 किए हि  गए  हैं  ग्रोवर ऐसी  मंजूरी  के  क्या  कारण  हैं  ;

 बारी के  बाहर  क्वाटर के  लिए  कितने  अधिकारी  श्रेणी-वार  प्रतीक्षा  सुची  में  हैं  ;

 (%)  ऐसे  भ्र धि कारियों  की  संख्या  कितनी है  जिन्हें  बारी के  बाहर  झा वण् टन एक  या  दो

 ad  पूर्वे  मंजूर किए  गए  थे
 परन्तु  जिन्हें  oft  त  क  क्वॉटर नहीं  मिले

 (3)  सरकार  उन  लोगों  को  क्वाटर  देन ेके  लिए  क्या  कदम  उठा  रही  है  जो  बारी के

 बाहर  शझ्रावण्टन की  प्रती  क्षा-सूची  में  हैं  जिन्हें  तुरन्त  ही  क्वाटर  की  आवश्यकता

 श्रीवास  तर  संभरण  उपमंत्री  अनिल  कु०  :  तौर

 दिल्‍ली /नई  दिल्ली  में  जनरल-पुल  में  से  क्वाटर  के  लिए  हकदार  ऐसे  अधिकारियों  की

 जिन्हें  वर्ष  ReYS—YE  कौर  में  प्राथमिकता  अथवा

 बारी के  बाहर  आ्रावण्टन  के  लिए  मंजूरियां  दी  गई  वर्ग-वार  परिशिष्ट  में  गई

 परिशिष्ट  १;  श्रीगन्ध  संख्या  ७२]  अभिभावी  प्राथमिकता  के  लिए  जो
 मंत्री

 उपमंत्री  के झ्रतुमोदन  से  दे  दी  जाती  हैं  ,  निम्नलिखित  आधारों  पर  दी  जाती

 >

 (१)  बीमारी के  आघार  स्वास्थ्य  महानिदेशालय  द्वारा  सिफारिश  किए

 जाने

 (२)  न्यायालय  के  आदेश के  भ्रन्तगंत  किराएदार  अथवा  उपकिराएदारी की

 स  म  ||  प्त  पर  "

 oy
 (३)  सरकारी  क्वॉटर  में  रहने  वाले  व्यक्ति  nt  मृत्य  पर  उसके  पुत्र  भ्रमणा  पुत्री

 को  जो  सरकारी  सेवायें

 (४)  सेवा  निवत्त  होने  वाले  व्यक्ति के  पुत्र  अथवा  जो  सरकारी  सेवा  में

 को  यदि  उसका  वेतन  कौर  उसके  पिता  की  पेन्शन  मिलकर  २४०  रुपए

 से  अधिक  न  हो  ।

 (५)  यदि  किसी
 अधिकारी  द्वारा  अधिकृत  प्राइवेट  मकान  दैवी  कारणों  से  क्षतिग्रस्त

 हो  जाये  अथ  खतरनाक  हालत  में  शर

 (६)  किसी भी  अरन्य  अत्यधिक  कठिनाई  वाले  मामले  में  ।

 att  १  १९६१  की  स्थिति  परिशिष्ट  में
 दी  गई

 परिदिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ७३]

 श्रावंग्टन  वत मान  क्वार्टरों  के  खाली  होने  अथ वा  बनने  वाले  क्वार्टरों  के  पुरा

 हो  जाने  पर  निसार हैं  ।  बारी के  बाहर  saves  के  लिए  का  झावण्टन  सामान्य

 बारी के  लिए  प्रतीक्षा  करने  वाले
 *

 भ्र धि कारियों  की  आवश्यकताओं  ate  वैध  श्राकांक्षाश्रों  का

 विचार  रखते  हुए  किया  जाता  है  ।  परन्तु  मुनीरका  गांव के  निकट  जी०  कौर  ईठ

 श्रेणी के  जो  जब वाटर  बनकर  समाप्त  होने  वाले  हैं  उनका  काफी प्रतिशत  बारी  के  बाहर  श्रावण्टन

 के  लिए  निर्धारित  करने  का  प्रस्ताव  यह  वर्तमान  बस्तियों
 में  बारी के  बाहर  श्रावण्टन

 के  लिए  उपलब्ध  की  जाने  वाली  के  प्रतिशत  के  अतिरिक्त  होगा ।

 मल  प्रंग्रेजी  में
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 पटसन  का  निर्यात

 THRE.  श्री  दी०  चं०  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 सय  — क्या  यह  सच
 है  कि  कच्चे  पटसन  का  ि  1५101  कम

 होता  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ak

 स्थिति  के  सुधार के  लिए  क्या  कदम  प्  ए  गए  हैं  भ्रमणा  उठाए  जानेका  विचार

 किया जा  रहा  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  :
 कच्चे  पटसन  का  निर्यात  करने  की  ग्र नुम ति

 नहीं
 है  |

 ate
 उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 उर्वरक  कार्यक्रम

 J  श्री  रामकृष्ण  गीत
 1६०  o,

 थी  चली

 क्या  वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच  है  कि  संयुक्त  राज्य  wafers एक  कुकी  विशेषज्ञ  डा०  रेमाँण्ड

 ने  यह  मत  व्यक्त
 किया

 है
 कि  भारत

 के
 उर्वरक  कार्यक्रम  की प्रगति  बहुत  खराब  है  ;

 क्या  उन्होंने  प्रतिवेदन  भी  प्रस्तुत  किया

 यदि  तो  उसमें  क्या  उप पत्तियां  कौर  सिफारिशें  हैं  ;

 सरकार
 ने

 उन
 पर  विचार  किया  ak

 यदि  तो  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती  चन्द्र )  :  से  डा०  वेल का
 ः

 वेदन  भ्र भी  तक  प्राप्त  नहीं  gar  है  ।

 भारत-चीन  सीमा  विवाद  सम्बन्धी  रिपोर्ट

 ६०१.  श्री  खुश वक्त  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fe

 भारत-चीन  सीमा  विवाद  के  बारे  में  भारतीय  पदाधिकारियों  ने  जो  रिपोर्ट  पेश  की

 val  क्या  वह  भारत  की  प्रादेशिक  भाषाओं  में  भी  प्रकाशित  की  गयी  थी  ;

 यदि  तो  भाषावार  कितनी  प्रतियां  प्रकाशित  की  AK

 उन  प्रतियों  में  से  कितनी  प्रतियां  निःशुल्क  वितरित  की  गई  ?

 सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  :
 जी  हां  ।

 जब
 तक

 रिपोर्ट

 और  उर्दू  में  छप  चुकी  इसके

 कौर  तमिल  संस्करण  छप  रहे  हैं  ।  बंगला  कौर  तेलुगू  संस्करण  के  मैनुस्त्रिप्ट

 तैयार  हो  रहे  हैं  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 एक  विवरण  संलग्न है
 ।

 विवरण
 सगण

 भाषा  छपी  जा  चुकीं  या  छापी  जा  रही  प्रतियों  की

 we
 संख्या

 गुजराती  ३०००

 Roo00

 मलयालम  ०00

 ठ  दी  Wooo  छप  रही  हैं

 तमिल  Yooo  ी

 गरूमखी  २०००  tt

 मराठी  ३०००  uw

 कन्नड  ३०००  क

 असमिया  २०००  पै

 क्रिया  QRooo  6.0 4.0

 गुजराती  कौर  उर्द  संस्करणों की  ¥,coo  प्रतियां  निःशुल्क  बांटी  गई  हैं
 ग्रन्थ  भाषा त्रों

 के  संस्करणों  की  प्रतियां  भी  निःशुल्क  बांटी  जायेंगी  ।

 नागा  विद्रोही

 1६०२.  श्री  mane  चली  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ae  सच है
 कि  नागालैंड  के  तुएनसांग  जिले में  १९६१  के  अंतिम

 भ्सप  में  बीस  सदस्य  नागा  विद्रोही  दो  मुठभेड़ों  मे  मारे  गए  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  सत्री  जवाहरलाल  शौर

 तु एन सांग  जिले  से ग्रा साम  राइफल्स  की  एक  टुकड़ी  ने  नागा  विद्रोहियों  के  शिविरों  पर

 २६  १९६१  शर  ३  १९६१  को  धावे  किए  राइफल्स  के

 २  जूनियर  कमीशन  तथा  २  अन्य  अ्रधिकारी  मरे  तथा  २  अन्य  ग्र धि कारी  घायल  हुए

 नागाओं  के  छिपने  के  स्थानों  से  सात  एक  टामी  तीन  हथगोले  wk  कुछ

 गोला  बारूद  बरामद  हुए
 ।

 रूस  को  qa  का  निर्यात

 FRoz.  श्री  हेम  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १५  १९६१

 के  अ्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  २४  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 न

 क्या  रूस  में  महिलायें  के  जूतों  के  खरीदारों  द्वारा  पसंद  किए  गए  नमूनों  के

 संबंध  में  यह  सूचना  प्राप्त
 हो

 गई  है  कि  प्रत्येक  नमूने  के  कितने

 मल  म्रंग्रेजी  में
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 यदि  तो  उसका  व्यौरा  क्या  है  ?

 मंत्री  :  श्रीमान  ।

 सोवियत  रूस  के  खरीद  संगठनों  से
 १९६१

 के  लिए  प्राप्त  स्त्रियों  के  जूतों
 के

 omen  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  जाता  है  :--

 ऊंची  एड़ी  के  जूते  9X%,o00

 दरम्यानी  एड़ी  के  जूते  ११,०००

 €  ००० नीची  एड़ी  के  जूते
 लट  SG  aes  PGP

 योग  १,६९,०००  जोड़ी

 ee  eee  ee  ee  eS  se  nee  ee  Come  SO

 हिन्दुस्तान  सदीना  बंगलौर

 1६०४.  श्री  रास  कृष्ण  गुप्त  क्या  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री  १४  PERN

 के  तारांकित  श्वसन  संख्या  १५२३  के  उत्तर के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  बंगलौर

 की  हिन्दुस्तान  मशीनी  श्रौजार  फैक्टरी  में  कर्मचारियों  की  सहभागिता  योजना  को  पुनः

 a
 करने  के  बारे  में  कया  प्रगति  हुई  है

 ?

 शौर  रोजगार  योजना  उपमंत्री  ल०  Ato  कार्मिक  संघों

 के  प्रतिनिधियों
 को

 इस  में  भाग  मिले  इस  का  फैसला  कर  लिया  गया  है  ak  वहा के

 प्रबंधक  संयुक्त  प्रबन्ध  परिषद्‌  को  पुनः  चालू  करने  के  लिये  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 मानी  का  निर्यात

 1६०५.  श्री  रास  कृष्ण  गप्त  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मं  त्री |  ह  १४  PERL

 के  तारांकित wet  संख्या  १५२६ के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  ने  लेन  देन  के  are  पर  मैगनीज  अ्रयस्कों  के  निर्यात  से

 मामलों  पर  विचार  कर  लिया  है  ;  कौर

 यदि
 तो  उसका  परिणाम  हुमा  है

 ?

 मंत्री  कानूनगो )  श्र  हां  ।  मैंगनीज  अयस्क

 संबंधी  चालू  निर्यात  नीति  के  लेन  देन  के  are
 पर

 मैंगनीज  वयस्क  का  निर्यात

 करने  दिया  जाता  है  यदि  सौदा  सरकारों  के  बीच  कौर
 मैंगनीज  वयस्क  का

 विदेशी  करता  उपभोक्ता  भी  हो  ॥

 मैंगनीज  वयस्क  के  निर्यात के  लेन  देन  के  अझाधघार  पर  इस्पात  कौर  इस्पात  की  वस् तुझ ों

 का  आयात  करने  का  विचार  किया
 जा

 रहा  है
 ।

 अंग्रेजी  में



 १९  १८८३  लिखित  उत्तर  92%

 रुस  के  साथ  व्यापार-करार

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १४. 1६०६.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त

 PERL  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  ३३२०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  रूस  के  साथ  व्यापार  करार  के  बारे  में  बातचीत  प्रारभ  कर  दी  गई  है  ;

 यदि  तो  क्या  रूस  को  हथकरघा  वस्तु भ्र ों  के  निर्यात  का  कोई  अवसर

 है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  :  श्रीमान  ।  रूस  के  साथ  वर्तमान

 व्यापार  करार  १६-११-५८  को  किया  गया  था  कौर  यह  ३१-१२-६२  तक  चलेगा  |

 प्रत्येक  पत्री  वर्ष  के  arte  होने  से  at  करार  पर  पुर्नविचार  किया  जाता है  ।  ERR

 के  आरंभ  से  पहले  वर्तमान  करार  पर  अगला  पुर्निवचार  किया  जाएगा  |

 रूस  को  हथकरघा  कपड़ों  के  निर्यात  की  गुंजाइश  पर  तब  विचार  किया  जाएगा

 जब  व्यापार  करार  यर  पुर्नविचार  किया  जाएगा  |

 जम्मू  कौर  काश्मीर  राज्य  में  घड़ी

 1६०७.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १४  TERY

 के  श्रतारांकित yet  संख्या  ३३३०  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  जम्मू  कौर  काश्मीर  राज्य  में  एक  घड़ी  ्य फंक्टरी  लगाने  के  प्रस्ताव

 विचार  किया  ;  कौर

 यदि  तों  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 उद्योग  सुभाष  :  तौर  प्रस्ताव  व्यवहारिक  नहीं

 समझा  गया  चूंकि  दूसरा  पक्ष  स्वयं  योजना  आर  करना  नहीं  चाहता  अपितु  यह  चाहता

 है  कि  इसे  राज्य  सरकार  करे  ।  योजना  की  कोई  अधिक  प्रगति  नहीं  हो  रही  है  ।

 संयुक्त  प्रबंध  परिषदें

 1६०८  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :
 क्या  श्रम  MIT  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गर-सरकारी  sa  के  बड़े  उपक्रमों  के  प्रतिनिधियों

 को  मार्च  १९६१  के  चौथे  सप्ताह  में  उन  के  उपक्रमों  में  संयुक्त  प्रबंध  परिषदों  की  स्थापना

 के  प्रश्न  पर  विचार  करने  के  लिये  दिल्ली  बुलाया  गया  था  ;

 यदि  at,  तो  बातचीत  का  क्या  परिणाम  निकला  ;  कौर

 इस  के  बारे  में  भावी  काय  क्रम  क्या है  ?

 मल  watt  में
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 (st  =
 तौर  रोजगार  तथा  योजना  उपमंत्री

 >  loll  alll  at
 (Al  ल०  नौ  मिश्र  )  तौर

 कुछ  उपक्रमों  त  प्रतिनिधियों  को
 बुलाया  गया  किन्तु  बैठक  स्थगित  कर  दी

 गई ।

 >
 चुने  हुए  उपक्रमों  में  संयुक्त  प्रबंध  परिषदें  स्थापित  करने  प  प्रयत्न  किये  जाਂ

 र६  हैं  ।

 बददिल-कार्य  मंत्रालय  मं  अफ़रीका  के  लिये  नथा  डिवीज़न

 1६०६.  श्री  रामकृष्ण  गुप्त  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  वैदेशिक-क्रिया  मंत्रालय  में  अफ़रीका  के  लिये  एक  नया  डिवीजन

 बनाने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  लिया  है  ;  aK

 =>  4 यदि  तो  क्या  परिणाम  झ

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  (il  जवाहरलाल  जी  हां  ।

 उसा  एक  डिवीजन  खोलने  का  फैसला  किया  गया  है  ।

 भ्रामक  दूषित  का  केन्द्रित  हो  जाना

 ६१०.  श्री  रामकृष्ण  गुप्त  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  कुछ  लोगों  के  हाथों  में  alas  शक्ति

 केन्द्रित  हो  जाने  को  रोकने  के  प्रशासनिक  कार्रवाई  करने  की  संभावना  का

 gan  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  विचाराधीन  प्रस्ताव  की  मुख्य  रूपरेखा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  श्र
 सरकार  की  नीति  के  उद्देश्य

 तथा  इस  दिशा  में  जो  विभिन्न  उपाय  लगातार  किय  जा  रहे  हें  उनकी  मोटी  रूप रेखायें

 पंचवर्षीय  सरकार  के  विविध  संसद  में  एवं  संसद  से  बाहर  प्रधान  मंत्री

 के  वक्तव्यों  मे ंदी  गई  हैं  ।  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  लेख  में  इन  नीतियों  के  सब  पहल

 दिये गये  हैं  ।

 इस  दृष्टि  से  सरकार  प्रशासनिक  एवं  राजकोषीय  उपाय

 करती  रहती  है  ताकि  श्रमिक  शक्ति  का  विकेन्द्रीकरण  किया  जाए  ।

 पजाब  में  foamy  भूमि  के  श्रावंटन  संबंधी  फाइलों  का  लापता  होना

 शी  रामकृष्ण

 Heel,  श्री  चुनी

 क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसस्यक-कार्य  मंत्री  २७  PERL  के  तारांकित  प्रश्न
 ha

 संख्या  RB9Q  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पंजाब  में  निष्क्रिय  भूमि  के  आवंटन  से  संबंधित  बाण  फाइलों  को  ढुंढने  के  लियें

 ् ज
 }  अर जो  गुम  किये  गये  प्रयत्नों  के  परिणाम  निकले

 उत्तरदायी
 श्रफतरों

 के
 fare  क्या

 कार्रवाई
 की  गई  है  ?

 मूल  अंग्रेजी
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 उपमंत्री  पु०  ao  wi  तक  १३  फाइलें  ढूंढी  गई
 दोष  फाइलों  के  बारे में  पंजाब  सरकार  संबंद्ध  उप-आयुक्त  से  कह  रही  है  a  तक  किसी

 व्यक्ति  को  दंड  नहीं  दिया  गया है  क्योंकि  समय  के  बीतने  के  साथ  उत्तरदायित्व  निर्धारित  करना

 सरल  नहीं  होता  ॥

 भारतीय  राजनीतिक  क  दियों  का  पुतंगाल  को  भेजा  जाना

 |  श्री  रामकृष्ण  गीत

 श्री  दी०  चे  शर्मा १६१२

 चली  लाल

 क्या  MAMA  मंत्री  १२  28 ¢ Q  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ७७२  उत्तर  के  संबंध  में  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पुर्तगाल  को  भारतीय  राजनीतिक  कैदियों  के  भेजे  जाने  के  समाचार  के  बार  में

 संयुक्त  अरब  गणराज्य  के  दूतावास  से  कोई  ग्र ग्र तर  सूचना  प्राप्त  हुई  ग्रोवर

 यदि
 तो  इस  दिशा  में  क्या  कारवाई  की  गई  है

 ?

 pratt  मंत्री  तथा  वैदेशिक-किये  मंत्री  जवाहरलाल
 रोक

 wad  अरब  गणराज्य के  श्रम  सचिव  जो  हाल  ही  में  गोशा गये  थे  शासकीय  तौर  पर  इस

 बात  की  पुष्टी  की  है  कि  गोवा  में  भारतीय  राजनीतिक  कैदी  श्री  मोहन  लक्ष्मण  रानाडे  को  लिजेवन  भेज

 दिया  गया  था  ।  भारत  सरकार  ने  संयुक्त
 गणराज्य  के  दूतावास  के  द्वारा  पुर्तगाल

 सरकार से

 इस  बारे  में  पत्र  भेजा  है  ।  सरकार  ने  जेनेवा  स्थित  रैड  क्रास  की  अन्तर्राष्ट्रीय  समिति  के

 द्वारा  श्री  रानाडे  के  frat  कुछ  खूराक  प्रौढ़  कपड़ों  की  भी  व्यवस्था की  है  ।

 मद्रास  में  तकुवों  प्रौढ़  करघों  का  आवंटन

 गोरे

 भी  पॉगरकर

 |  प्री  To  च०  बुरा

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १५  १९६ १  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  7y  के  उत्तर  के

 संबंध  में  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  सर  हाए  ने  तीसरी  योजना  safe  में  मद्रास  राज्य  को  तकानों  और  परसों

 का  प्रावधान  कर  दिया  है  कौर  इसका  अ्रभ्यपश  निर्धारित  कर  दिया  कौर

 यदि  हां  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  ?

 a4 याग
 वाणिज्य  मंत्री  (att  :  )  द्रोह  मद्रास  अरन्य  राज्यों को

 तीसरी  योजना
 में  तकुओं  के  आवंटन से

 संबंधित  frog  बहुत  बीघा  ही  घोटती  किये  जाने  की

 आद्या  करघों  के  आवंटन का  प्रश्न  wat  विचाराधीन है  ।

 कपड़ा  सिलों  का  बन्द  हो  जाना

 ६१४.  श्री  दी०  चे  फार्मा
 :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १३  2EeR  के  तारांकित

 प्रश्न  संख्या  ७७४  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मान
 १९६१

 से  कुछ
 प्रो  बन्द  हुई  कपड़ा  मिलें  खुल  गई  हैं

 ;  और
 ा

 मूल  प्रंग्रेजो  में
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 यदि  तो  कितने ?

 मंत्री  कानूनगो  )
 :  हां  ।

 एक  मिल  |

 तिब्बतियों  का  आगमन

 नन
 |  श्रीमती  इला  पाल चौधरी :

 ६१४.  श्री  प्र०  च०  AeA:

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  ने  हाल ही  में  भारत  में  तिब्बतियों के  आगमन के  दार  में  पश्चिम

 बंगाल  सरकार  को  कुछ  हिदायतें  दी  शर

 यदि  तो  उनका  ब्योरा  क्या  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  व  दैनिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  अ्रौर  भारत

 सरकार  ने  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  को  विशेष  रूप  से  कोई  हिदायतें  नहीं  तब  भी  समय

 समय  पर  सरकार  तिब्बती  शराबियों  के  थारे  में  राज्य  सरकारों  के  मार्ग  दरौनार्थ  हिदायतें  जारी

 बरती  उसका  ब्योरा  बताना  वांछनीय  नहीं  है  ।  तब  सरकार  इस  बात  की  दृष्टि  करना  चाहती

 है  कि  जो  तिब्बती  सारण  लेना  चाहें  उन्हें  चरण  देने  को  नीति  में  कोई  परिवर्तन  न  हो  ।

 रूस  के  साथ  व्यापार -

 श्री  श्री  नारायण

 1९१६०  श्री  राधा

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू वष  में
 सोवियत

 संघ  के  साथ  व्यापार  बढ़ाने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  गये
 कौर

 उन  उपायों  के  फलस्वरूप  व्यापार  में  कितनी  वृद्धि  हुई
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  sarah  सती दा  :  REYS  में  किये  गये  व्यापार  करार

 के  ग्रन्थित  रूस के  साथर  भारत के  व्यापार  पर  प्रति  छः  महीनों में  संतुलित  आधार  पर  व्यापार

 बढ़ाने  की  संभाव्यत  बनाने  के  लिये  पुनर्विचार  किया  जाता  है  ।  इस  उद्देश्य  के  लिखे  रूस
 के

 साथ

 व्यापार  प्रतिनिधि  मंडलों  का  भी  विनिमय  किया  जाता  है  ।

 वर्ष में  व्यापार  में  वृद्धि  होने
 की

 संभावना  परन्तु  वृद्धि  की  मात्रा
 का  अनुमान  इतनी

 शीघ्र  लगाना  कठिन है  ।

 उत्तर  कौर  दक्षिण  कोरिया  के  साथ  राजनयिक  संबंध

 S att  श्रीनारायण

 1६१७.  बो  राधा

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  उत्तर  ate
 दक्षिण  कोरिया  सरकारों

 ने
 भारत

 के
 साथ  राजनयिक  संबंध  स्थापित

 करने  के  हेतु  परोक्ष  या  भ्र परोक्ष  रूप  से  भ्रपनी  इच्छा  व्यक्त
 की  है

 ;

 न् मूल अग्र aa  नी  में
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 क्या  देगों  की  सरकारों  को  मान्यता  देने  पर  हाल  ही  में  विचार  किया

 गया है

 यदि  तो  क्या  निर्णय  किया  गया  कौर

 प्राप्त हुए  किसी  सुझाव  के  बारे  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है
 ?

 कोई  झ्रौपचारिक मंत्री  तथा  व  दे  शिक-काय  मंत्री  जवाहरलाल

 प्रार्थना नहीं  की  गई  है  ,  परन्तु  अनौपचारिक  प्रार्थना की  गई  है  ।

 से  दोनों  कोरियाई  के  बारे  में  भारत  सरकार  की  नीति  यह  है  कि  ऐसा  कोई  काम

 न  किया  जाये  जिससे  देश के  विभाजन को  स्थिर  करने में  सहायता  मिले  ।  दक्षिण  कौर  उत्तर

 दोनों  कोरिया के  साथ  हमारे  व्यापार  संबंध हैं  ।

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  के  अधीन  बंगलौर  में  भ्र स्प ताल

 "६१८.  श्री lo  do  faze  राध  :  कया  श्रम  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  द्वारा  बंगलौर में
 १७०  पलंगों वाले  अस्पताल  के  निर्माण

 के  बारे में  अरब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है

 ग्रह  तक
 कितनी  राशि खर्च  की  गई  ;

 प्रवेश  के  लिये  भ्रस्पताल  कब  खुलेगा  ?

 pare  कौर  रोजगार  तथा  योजना  उपमंत्री  ल०  ना०  :  अस्पताल की  मुख्य

 इमारत का  निर्माण  कार्य  पुरा  होने  वाला है

 ३०  PERL  को  १७,
 Y2.qvy  रुपये

 १९६१ के  अन्त  तक  इस  का  उपयोग  आरंभ किये  जाने  की  आशा है  ।  इस  बीच

 अस्पताल  किराये की  इमारत में  चल  रहा  है  ।

 कोयला  aaa  के  लिये  क्वार्टर

 श्री  कुन्दन
 1६१९.

 भी  to  qo  विट्ठल  राध

 क्या  श्रम  ate  रोजगार मंत्र  रेंगे कि  : यह  बताने की  कृपा  क

 कोयला  खान
 कल्याण  संगठन

 क
 द्वारा  १  लाख  weds

 प्रस्तावित  निर्माण
 में  से

 अब  तक  कितने  सस्ते  क्वाटर  बनाये  गये  हैं  ;

 उन  पर  कितनी राशि  ad की  गयी  शौर

 रांध  प्रदेश  मे  बल्लम  पेलंडेव  ale  रायगडा  में  कितने  क्वाटर

 जायेंगे  ?

 tort  उपमंत्री  (ait  आबिद  अभी  पक  कोई  क्वार्टर नह  परतु

 २५०००  मकान  प्रौढ़  ४१७  बैरकें  १६६१-६२ के  लिपे  मंजूर की  गई  हैं  कौर  उनका  निर्माण  लगभग

 RR
 १९६१  तक  होने  की  आशा

 की  जाती
 है  ।

 try
 मगज  े 929  (Ai)  LS-



 से २०७  लिखित  उत्तर  १०  ear

 सवाल  पैदा  नहीं  होता  ।

 PEK L-E2 F में  निर्माण के  लिये  ave  प्रदेश  कोयला  क्षेत्र  का  भाग  १२२४  मकान

 २०  बैरक है
 ।

 कोयला  खान  मालिकों  ने  कोठागडियम में  १,१००  में  १०००  मकानों
 के  निर्माण  के  लिये  प्रार्थना की  है  कौर  ये  उनको  आवंटित  कर  दिये  इस  शर्त पर  कि  ८७६
 मकान

 बाद  के
 वर्षों

 के  लिये  आंध्र  प्रदेश  के  हिस्से  में  सीमायुक्त  कर  दिये  जायेंगे  ।  बल्लमपाल्‍्ली शभ्रौर

 रामगुडम  कोयला  क्षेत्रों  के  बारे  में  प्रभी  कोई  प्रार्थना  पत्र  नहीं  ura है  ।

 उपभोक्ता  मलय  दर्दनाक

 1६  २०.  J
 भी

 कुन्दन
 : _

 Let ao त०
 ब०

 विट्ठल  राव
 :

 क्या  श्रम  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 श्रम  करने  वाले  कौर  श्रम

 न
 करने  वाले  कम  चोरियों  के  लिये  उपभोक्ता

 देशों  का  संकलन  करने  के  लिये  परिवार  बजट
 संबंधी

 जां
 व

 पूरी  हो  चुकी  है  ;

 यदि
 तो  नवीन  माला

 कब  तक  संकलित  होने
 की  संभावना है  ;  कौर

 क्या  जांच  के  परिणाम  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जाएगी  ?

 भ्रम  और  रोजगार  तथा  योजना  उपमंत्री  ल०  ना०  मिश्र  )  :  हां

 tare  का  काम  चल  रहा  है  ।

 प्रतियां  संसद  मंत्रालय में  भेज  दी  जाएंगी ।

 गोगा  सप्ताह

 1६२१.  Ata  म  मूना  सुल्तान  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे कि
 :

 क्या  इस  ad  १२  से  १८  जत  तक  देश के  विभिन्‍न  भागों  में  पोगो  सप्ताह  मनाया  गया

 यदि  तो  इन  उत्सवों  में  क्या  बड़ी  भ्र पी लें  या  मांगे  की  गई  थीं  ;  कौर

 इसके  बारे  में  सरकार  की  नीति  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :
 से  भारत  सरकार

 ने  देश  के  विभिन्न भागों  में  गोशा  सप्ताह  मानये जाने  के  बार  में  समाचार  देखे  हैं  वह  समझती  है

 कि  विभिन्न  उपायों
 का  जिनमें  पु तेंगा ली  जहाजों  कौर  विमानों  का  पुर्तगाल  के  साथ

 राजनयिक  संबंधों  का  विच्छेद  एवं  मित्र  देशों  को  सुझाव  दिया  गया  है  ।  इन  क्षेत्रों  के  बार  में

 सरकार की  नीति  के  लिये  जिस  पर  लगातार  पुर्नविचार किया  जाता  रहता  इन  सुझावों  को  जो  पहले

 भी  दिये  गये  हैं  ध्यान  में  रखा  गया  है  ।

 दक्षिण  ga  एशियाई  राज्य  संधा

 1६२२.  Sf
 art  कि मम नाच  सुल्तान

 :

 थी  जीत  साहू  सरहदी  :

 en  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  दक्षिण  पूर्व  एशियाई देशों  की  संथा  में  शामिल  होनें का  विचार  करती

 है
 ;  कौर

 fia  Tray  में
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 संस्था  के  प्रयोजन  कौर  उद्देश्य  क्या  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो  )  कौर  संस्था  के  उद्देश्य  प्रौढ़  प्रयोजन  ये  हैं  कि

 संस्था के  तीन  सदस्य  दशा  अर्थात  फिलिपाइन्ज ate  मलाया  संघान  के  बीच  घनिष्ट

 सहयोग  कायम  किया  आधिक  प्रविधिक एवं  कलात्मक  क्षेत्रों

 में  ।  प्रस्तावित  सहयोग  का  क्या  स्वरूप  इसके  लिये  तीनों  सदस्य  देशों  में  अभी  बातचीत चल

 रही है  ।  भारत  का  इस  संस्था में  शामिल  होने  का  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 हज  यात्री

 थी  कौडियाल  :  कया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  यह  फैसला  किया  है  कि  जिन  लोगों  ने  एक  बार  हज  किया

 को  दूसरी  बार  उनकी  पहली  यात्रा  से  तीन  वर्ष  की  अवधि  पूरी  होने  से  पहले

 हीं  दिया  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 गिरदान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  हों ।

 fata  संबद्ध  पक्षों  के  साथ  परामर्श  से  किये  गये  हैं
 प्रो

 कारण  नीचे  दिये

 जाते हैं  :--

 (१)  पिछले  कुछ  वर्षों  से  हज  यात्रा  की  मांग  बढ़ती  जा  रही  है

 (२)  हज  यात्रियों  को  ले  जाने  वाले  मुगल  लाइन  सीमित  नौवहन  कंपनी  की  यात्री

 ले  जाने  की  क्षमता  सीमित  है  ।

 (३)  उनके  घर  लौट  कर  में  होने  वाले  विलंब  के  कारण  प्रति  वर्ष  यात्रियों

 को  कठिनाइयां  होती  हैं  ।  यात्री  बड़ी  संख्या  में  were  में  जमा  हो  जाते

 हैं  ate  शीघ्र  लौटने  की  मांग  करते  हैं  ।  सीमित  नौवहन  सुविधा  के  कारण

 प्रत्येक  यात्री  को  तुरन्त  भारत  लाना  श्रसंभव  था
 |

 (४)  जब  कि  एसे  भी  लोग  हैं  जिनको  एक  बार  भी  जीवन  में  हज  करके  के  लिये

 fart  स्थान  नहीं  मिल  सरकार  को  ऐसे  भी  लोगों  का  पता

 जो  कितने  ही  वर्षों  से  हज  यात्रा  के  लिये  लगातार  सऊदी  wea  में  जाते

 रहे  हैं
 ।

 नेताजी  सुभाष  चख  बोस  फे  भावण  व  लेख

 द्र
 Sout wee TTT भक्त  मदान

 sit  दी०  चे

 क्या  सुचना धौर  प्रसारण  मंत्री  २३  १९६१  के  भ्र तारांकित  प्रदान  संख्या  ४३९

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  के  भाषणों
 थ

 लेखों  को  संकलित  तथा  प्रकाशित  करने  की  दिशा
 wa  तक  क्या  प्रगति  हुई  है

 ?

 परमल  wast में
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 सुचना  प्रसारण मन्त्री  (to  :  विदेशों  से  जो  सामग्री  प्राप्त  हुई  थी

 उसकी
 छानबीन

 कर  ली  गई  है  मैनुस्क्रपट  (  Manuscript )  में  शामिल  कर

 ली
 गई

 है
 ।

 यह  पुस्तक  श्री  सिवाय  जीवनी  सम्बन्धी  भूमिका  के  जिसको  श्री  एस०  ए०

 शायर  लिख  रहे  तैय्यार  है
 ।

 उम्मीद  है
 कि

 सम्पूर्ण  मैन स्क्रिप्ट  को  छपने  के  लिये  शीघ्र ७
 ही  प्रेस  में  भेज  दिया  जायेगा  |

 योजना  आयोग  के  सदस्यों  क  मकानों  की  मरम्मत

 ६२४.  Wo  तारिक  :  क्या  श्रीवास  ate  सम् भरण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  Reus,  १६६०
 se  PERN  में  के  वर्षों  में

 योजना  आयोग  के  प्रत्येक  सदस्य  के  मकान  पर  सरम्मत  करने  के  लिये  कितना  व्यय

 किया गया  है  ?

 श्रीवास  ate  सम् भरण  उपसन्त्री  अनिल कु०
 :  सूचना  एकत्रित

 की  जा  रही  ह  ae  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 मंत्रालयों  शादी  को  fag  गये  कलर

 1६२६.  थ्री  म०  तारिक  :  क्या  प्रवास  श्र  सम्भरण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  Reus,  १९६०  शौर  १९६१  में  योजना  आयोग  के  प्रत्येक

 मंत्री  a  उपमंत्री  के  मकानों  पर  कितने  कलर  दिये  गये
 ?

 आवास  शौर  सम् भरण  co SOAFAT  क़तील  Fo  :
 प्रेरित

 जानकारी देने  विवरण  सभा  पटल  रखा  जाता है  ।  दिखाये  परिशिष्ट  १,

 प्रबन्ध  संख्या  ७४]

 गोल  थमा किट  क्षत्रप  क्वाटर

 1६२७.  श्री  स०  Alo  बनर्जी  :  क्या  श्रीवास  ae  सम्भरण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 गोल  मोंटी  क्षेत्र  के  सरकारी  क्वार्टरों  की  श्रेणी  को  बढ़ा  कर  नियमित

 से  नियमित  बना  दिया गया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
 a
 Q  चै

 इस  प्रकार  कितने  क्वार्टरों  की  श्रेणी  बढ़ा  दी  गई  हू

 इस  श्रेणी  वर्धन  से  सरकार  को  ि  रूप  में  कितना  लाभ  हुमा  है  ;

 कौर

 कया  श्रेणी  वर्धन  के  कारण  जो  लोग
 इन

 क्वार्टरों  के  लिये  we  नहीं  रहें a

 क्वार्टरों  के  उन  वर्तमान  अलॉटियों  को  वैकल्पिक  स्थान  दे  दिया  गया  हू
 ?

 श्रीवास  कौर  सम् भरण  उपसन्त्री  after  go
 :  से

 युद्ध  काल  के  बीच  उस  से  पहले  afr  लोक-प्रिय  बस्तियों  में  बनाये गये  बहुत
 अ. गाएयएतल्‍एयत।ए

 मूल  में
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 पुराने  मकानों  में  दुरस्थ  बस्तियों  में  बनाये  गये  तत्समानी  या  ऊंची  श्रेणियों  के  भी  नय

 फ्लैटों  की  तुलना  में  रहने  का  लान  /  मैदान  कौर  बाग  शादी  का  अधिक

 क्षेत्र  था  विभिन्न  श्रेणियों  के  मकानों  में  उपलब्ध  निवास  स्थान  की  माता  में  पर्याप्त

 अन्तर  था  ।  वित्तीय  कठिनाई  के  ऊंची  श्रेणियों  के  मकानों  का  निर्माण  कम  करने

 का  भी  फैसला  किया  गया  था  ।  उपलब्ध  राशि  का  अघिकतर  कम  वर्गों  के  मकानों

 के  निर्माण  के  लिये  उपयोग  करने  ate  किराया  वसूल  करने  में  होने  वाली  सहायता  की

 मात्रा  को  घटाने  के  उद्देश्य  डिरेक्टर  आफ  स्टेट्स  के  नियंत्रणाधीन  २३१७  क्वार्टरों  को

 १९४५९  में  दिल्‍ली/नई  दिल्‍ली  में  बड़ी  श्रेंणी  में  डाल  गया  था  ।  इनमें  से  गोल

 मार्केट  क्षेत्र  में  . \go  सरकारी  क्वाँरों  को  नियमित  एफ  से  नियमित  श्रेणी में  कर

 दिया  गया  ।

 जो  लोग  उस  श्रेणी  में  नहीं  जो  श्रेणी  वर्धन  के  परिचित  उस  श्रेणी

 के  हकदार  नहीं  रहे  उन  में  से  जो  चाहते  थे  उन  को  उन  के  पुराने  क्वार्टरों  से  हटा  कर

 वैकल्पिक  क्वार्टर  दे  दिय  गये  हैं  ।  वर्तमान  क्वार्टरों  से  उन  को  बदलने  का

 काम  इस  समय  रोक  दिया  गया  है  ।

 mane  संहिता

 1६२८  श्री स०  सो०  बनर्जी :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 रेंगे  कि  :

 क्या  प्रतिरक्षा  a  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  ने  झ्रनुशासन  संहिता

 स्वीकार कर  ली  है  ;  कौर

 क्या  यह  बात  मजदूर  संघों  को  बताईं  गई  है
 ?

 श्रम  Tra  श्रांबिद  :  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  ने

 संहिता  स्वीकार  कर  ली  है  परन्तु  पत्तन-्यासों  द्वारा  इसके  स्वीकार  किये  जाने  का  प्रशन

 विचाराधीन  है
 ।

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  भी  संहिता  को  झपने  उपायों  में  लागू  करने  पर

 विचार कर  रहा
 x te  ।  रेलवे  मंत्रालय संहिता  स्वीकार  करना  श्रावस्ती नहीं  समझता

 क्योंकि  उनके  विचार  में  इसके  मुख्य  vee  उनकी  दीर्घकालीन  प्रक्रिया  तथा  प्रयासों  से

 पुरे  हो  जाते  हैं  ।

 जी  हां  ।

 राष्ट्रीय  उत्पादिता  परिषद

 भी  स०  च  सामन्त :
 1६२  st  श्री  सुबोध  हंसना  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हू  कि  राष्ट्रीय  उत्पादिता  परिषद्‌  के  छः  अध्ययन  दल  बनायें

 जायेंगे  जो  औद्योगिक  उत्पादिता  उन्नत  तकनीकों  का  झरध्ययन  करने  के  लिए  यूट

 के
 देशों  की

 यात्रा  करेंगे  ;

 मूल  cast  नें
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 यदि  तो  उन  पाशों  का  व्यय  कौन  उठायेगा  ?

 कब  जाने  की  oe  है

 दल  किस  प्रकार  बनाये  जायेंगे
 ?

 उद्योग  मन्त्री  सुभाष  :  )  औद्योगिक  उ  की  उन्नत  तकनीकों

 का  अध्ययन  करने  के  लिये  ee  आदि  q  ह
 न्
 पु  पांच  भ्रध्ययन  दल  रूस  शौर

 चेकोस्लोवाकिया  भेजे  हैं  ।

 भ्रन्तर्राष्ट्रीय  यात्रा  पर  ot  रूस  तथा  चेकोस्लोवाकिया  में  होने  वाला  व्यय  सम्बन्धित

 सरकारें  उठायेंगी  ।

 ये  दल  अध्ययन  करने  के  लिए  जून  कौर  १९६१  में  गये

 बहुत  बड़ी  संख्या  में  संस्थापकों  सरकारी  wf  से

 सुझाव  मांगने  के  बाद  ak  मजदूरों तथा  टेक्निशियनों  के  प्रतिनिधियों को  समान

 संख्या  में  सम्मिलित  करने  की  बात  में  रख  कर  ये  दल  बनाये  गये  हैं  ।

 कांगो  में  तथ्य  निर्धारण

 भी

 anf  थी  इन्द्रजीत प्त

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह यह  बताने कग  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कांगों  में  सं  युक्त  राष्ट्र  के  कार्यों  सम्बन्धी  तथ्यों  का  पता  लगाने

 के  किए  ar  राष्ट्र  संघ  मुख्यालय  से  मि०  सी ०  वी ०  नरसिंह को  मांगों  भेजा  गया  था

 क्या  सरकार  को  उसकी  रिपोर्टे  की  जानकारी  है

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है  ?

 प्रधान  मन्त्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मन्त्री  जवाहरलाल  नेहरू  )  से

 संयुक्त  राष्ट्र संघ
 में  विशेष  राजनीतिक-कार्य  के

 ओवर  सचिव  श्री  सी०  वी
 ०  नरसिंहन को को  संयुक्त

 राष्ट्र  के  महासचिव नें  28h? HF aera F के  शुभारम्भ  में  मांगों  भेजा  था  ।  वह  संयुक्त  राष्ट्र के

 पदाधिकारी  हैं  ate  उनकी  कांगो  यात्रा  का  उद्देश्य  भारत  सरकार  को  नहीं  बताया  गया  था

 | नन |  उन्हें  उस  रिपोर्ट  की  जानकारी  है  जो  उन्होंने  महासचिव  को  दी  थी  क्योंकि  वह  प्रकाशित

 रहीं  की  गई  ।

 दिल्ली  ५७  गन्दी  बस्ती  वासियों  केਂ  लिये  दो  मंजिले  क्वाटर

 1६३१.  श्रीमती  इला  पॉलचोघरी  :  क्या  ध्रावास alt  सम्भरण  मंत्री  यह  बताने

 को  कपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार दिल्ली  at  गन्दो  बस्तियों  रहने  वालों

 क
 Ii

 deidaladiiai
 ial  योजना

 स्वीकार
 की

 है  ह

 मल  ध्ंप्रेजी में



 १८८३  लिखित  उत्तर  ्र

 यदि at,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  शौर

 वह  कब  कार्यान्वित  होगी  ?

 site  सम् भरण  उप मन्त्री  अनिल go
 :  हां  ।

 ate  गंदी  बस्तियों  में  रहने  वालों
 को  दूसरे  मकान  देने  के  दिल्ली

 में  दो  मंजिले/बहु-मंजिले  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  स्वीकृत  गन्दी  बस्ती  सफाई  परियोजनाओं

 के  विवरण  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।  दिखाये  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  oy]  |

 परिचय  एशिया  तथा  दक्षिण-पुल  एशिया  के  लिये  प्रसारण

 ६३२.  थी  बलराज  मधोक  :
 कया  सूचना  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 कि  पश्चिम  एशिया  ot  दक्षिण-पूर्व एशिया  के  देशों  के  लिए  होने  वाले  प्रसारणों को  सप्ताह

 में  कुल  कितना  समय  दिया  जाता  है
 ?

 सुचना  att  प्रसारण  मन्त्री
 :  पश्चिम  एशिया  दक्षिण-पूर्व  एशिया

 को  आकाशवाणी  से  प्रति  सप्ताह  क्रमानुसार  कुल  ३०  घंटे  ale  ४५  मिनट  का  प्रसारण  होता

 है ।

 क्वार्टरों  का  दिया  जाना

 1६३३.  बलराज  सघोष  :
 क्या  आवास  धौर  सम्भरण मंत्री  यह  बताने  की  |... |

 (१)  १६५८,  exe  १६६०  में  नई  में  केन्द्रीय  सरकारी

 क्यारियों  को  तथा  एसएफ  टाइप के  कुल  कितने  क्वार्टर  मिले

 श्रेणी  we  वर्ष  के  झांकने  श्रलग  अलग  देने  ।

 (२)  इन  में  से  कितने  बारीਂ  (arse  are  दिये  गये  हैं  ;

 १  १६६१  को  २५०  रुपये  या  अ्रधिक वेतन वेतन  पाने  वाले  ऐसे  सरकारी  कर्मचारियों

 की  कुल  संख्या  कितनी  थी  जिनहें  ok  टाइप  क्वार्टर दिये  गये

 site  सम् भरण  उपमस्त्री  कु०  :  (१)  Res,

 RENE  गौर  १९६०  में  दिये  गये  श्र  एस  एफਂ  टाइप  क्वार्टरों  की  कुल  संख्या  निगम

 है  —

 LEYS  ROLE  eKo

 क्लास  २,३०४  द  GGE

 क्लास  BRE  ३१३  CSR

 (2)

 जी  धौर  एफਂ  क्लासों  में  उसी  wale  में  बारीਂ  fat
 गये  क्वार्टरों के  ates

 2  न

 क्लास  ३७९  ४  CLo

 एफਂ  बलास  २६३  gy  Ave

 faa  प्रंग्रेजी  में



 छरे  लिखित  उत्तर  ग  लुवार ~~  १०  ReKr

 १  १६६१  को  ऐसे  कमंचारियों  की  कुल  संख्या  जिनका  वेतन  २५०  रुपये

 या  श्रमिक  था  श्र  जिन्हें  तथा  एफਂ  टाइप  के  क्वार्टर  मिल  गये  निम्न हे  ”--

 सख्या

 जी  ७३०

 एफ  2,950

 seta  में  स्थानीय  विकास  काय

 1६३४.  शौ  चिन्ता शि  पार शि ग्रहों  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  gor  अवधि  में  ३१  PER  तक  स्थानीय

 विकास  भ  योजनाओं  के  भ्रन्तर्गत  उड़ीसा  सरकार  को  केन्द्रीय  सरकार  ने  कितनी  वित्तीय  सहायत

 ३१  १९६१  तक  सरकार  के  पास  कितनी  धनराशि  ऐसी  थी  जो  व्यय

 नहीं हुई  थी  ;  कौर

 १६६१-६२  की  अवधि  के  लिए  इस  के  wana  उड़ीसा  सरकार  को

 केन्द्रीय  सरकार  ने  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी
 ?

 योजना  उप मन्त्री  इया०  नं०  :  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में

 उड़ीसा  सरकार  को  विकास  कार्यों  के  लिए  कुल  ev ¥2  लाख  रुपये  दिये  गये  ।

 द्वितीय  योजना काल  राज्य  सरकार ने  कल  YL.  You  लाख  रुपये के  व्यय

 की  सूचना  दी  हे  ।  भुगतान  वास्तविक  व्यय  के  are पर  जाता है

 32-32 EK  को  उड़ीसा  सरकार  के  पास  कोई  दोष  राशि  न  थी  ।

 FERI—-KR  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  को  २३.००  लाख  रुपये  आवंटित

 गये  हें  ?

 दिल्‍ली  में
 '
 सिक्किम  हाउस

 ६३४५.  थी  नवल  प्रभाकर  :  क्या  श्रीवास ate  सम् भरण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  दिल्‍ली  में  हाउस  के  लिये  भूमि  दे

 aye

 यदि  at,  तो  यह  भूमि  कहां  होगी  ;  atk

 ae  को  बनाने  का  उद्देश्य  कया  है  ?

 प्रवास  ate  सम्भरण  उप मन्त्री  अनिल  से  जहां  +

 नई  दिल्‍ली  में  जमीन का  ०.  €०२  एकड़  का  एक  टुकड़ा  सिक्किम दरबार  को  एक

 निवास  भवन  बनाने  के  लिए  दिया  गया  जो  वहां  के  उनके  परिवार के  सदस्यों  तथा

 दरबार  के  भ्रधिकारियों  के  दिल्‍ली  श्रागमन  पर  उनके  उपयोग  में  जायेगा
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 १६  १८८३  )  लिखित  उत्तर  VWs

 भारतीय रतीय  fader  सेवा

 1६३६.  थी  बलराज  मौका  क्या  प्रधान  पत्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 कि

 क्या  यह  स  कि  संघ  लोक  सेवा  war  की  परीक्षायों  में  सम्मिलित  होने

 के  संबंध में  भारतीय  fata  सेवा  के  अस्थायी  तथा  स्थायी  कर्मचारियों  में  भेदभाव

 aK

 यदि  हां  इसके  क्या  कारण हैं  ?

 मन्त्री  तथा  वैदेशिक-काय  vat  जवाहरलाल  :

 श्रीमान  ।  फिर  भारतीय  विदेश  सेवा  के  अधिकारियों  वे  चाहें  wert

 हों  या  भारतीय  विदेश  सेवा  के  शभ्रतिरिक्त  पदों  के  लिए
 संघ

 लोक  सेवा  ara

 की  adel  में  बैठने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  |  इनमें  केवल  वे  कर्मचारी

 सकते  हैं  जिनके  पद  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  ।  केन्द्रीय  सचिवालय  शीघ्र लिपिक

 सेवा  /  केन्द्रीय  सचिवालय  क्लिक  सेवा के  aaa  ताते  हैं  ।

 sq  उत्पन्न  नहीं  अलोता  |

 पुनर्वास  मन्त्रालय  में  छंटनी

 ३७.  श्री  सरजू  पाण्ड्य  क्या  पुनर्वास  तथा  श्ल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  कीं

 क्लिप  करेंगे  कि  पुनर्वास  मंत्रालय  के  कितने  stare  we  भी  बेकार  पड़े  gat  हैं  कौर  उनको

 काम  पर  लगाने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 पुनर्वास  उप मन्त्री  पु  झा  भास्कर )  वास्तविक  अंक  तो  उपलब्ध  नहीं  हैं  किन्तु

 जहां  तक  हमारी  जानकारी  है  छंटनी  किये  गये  कर्मचारियों  में  से  अधिकतर  या  विशेष

 कक्ष  द्वारा  या  wey  चेष्टाओं  से  काम  म  लगाये  जा  चके  हैं  ।  १७२३  कर्मचारियों

 को  विद्वेष  कक्ष  द्वारा  नौकरी  दिलाई  गयी  है  ।  इसके  afar  बहुत  लोगों  ने  अपने

 निजी  प्रयास  से  नौकरियां  प्राप्त  कीं  ।  छंटनी  किये  गये  कर्मचारियों  के  सेवा  विवरण  जो

 कि  केन्द्रीय
 सचिवालय

 से  सम्बन्ध  नहीं  रखते  रोजगार  तथा  प्रशिक्षण  महानिदेशालय

 को  भेज  दिये  जाते  है ंहैं  जो
 कि

 उन्हें  दूसरी  जगह  काम  दिलाने की  सब  से  ऊंची  प्रा यार टी

 देता  हे  ।  हाल  ही  में  गह  मंत्रालय  हारा  GH:  अनुदेश  जारी  किये  गये  हैं  कि  फालतू

 चारियों  को  काम  दिलाने  का  प्रत्येक  यत्न  करना  चाहिए  न  केवल  सरकारी  विभागों  में  ही

 अपितु  शासकीय  क्षेत्र  के  उपक्रमणों  में  भी  ।  पब्लिक  सेक्टर  के  कारखानों  ने  भी  इन  बेरोजगार

 वाले  कर्मचारियों  को  काम  देना  मान  लिया  है  ।  प्रथम  तथा  द्वितीय  श्रेणी  के  कर्मचारियों  के

 लिए  एक  विशेष  चुनाव  बोर्ड  संघ  लोक  सेवा  ara  के  एक  सदस्य  के  सभापतित्व  में  बनाया

 मया  है  ताकि  छंटनी  गए  कमंचारियों  को  सरकारी  विभागों  तथा  मंत्रालयों में  उचित

 रिक्त  स्थानों  पर  लगाया  जाये
 ।

 इस
 as

 ने  हाल  ही  में  कार्य  प्रारम्भ  किया  है  और  इसकी

 सप्ताह  में  एक  बैठक  होगी  जब  तक
 कि  सब

 छंटनी  किए
 गए

 कर्मचारी  पुनः
 काम  पर  नहीं

 लग  जायेंगे  ।
 न

 ara  wast  में



 ३८  लिखित  उत्तर  १०  १९६१

 केरल  में  शिक्षकों  में  बेकारी

 ६३८.  Wo  ष्ह्
 क्या  श्रम  झर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 आजकल केरल  में  कितने  शिक्षित व्यक्ति  बेकार  हैं  ;

 काम  दिलाऊ  दफ्तरों  में  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अतिरिक्त  क्या  हाल  में  केरल  में

 कुल  बेरोजगारी  का  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  था  ;  कौर

 क्या
 द्वितीय

 पंचवर्षीय
 योजना  काल  में  राज्य  में  बेरोजगारी की  समस्या  अधिक  विकट

 हो  गई  है
 ?

 भ्रम  उप सन् त्री  आबिद  :
 ठीक  प्राक्कलन  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 फिर  PER?  के  अन्त  में  केरल  में  काम  दिलाई  दफ्तरों  के  चालू  रजिस्टरों  में

 ६८,२४०  दिक्षित  तक  या  उच्च  दिक्षा  व्यक्तियों  के  नाम  थे  ।

 नहीं  ।

 कैरल  के  बारे  में  कोई  विशिष्ट  जानकारी उपलब्ध  नहीं  है  ।  फिर  जन
 संख्या  में  अधिक  विधि  होने  के  कारण  देश  में  बेकारी  बढ़  गर्दे > Qo  |

 नाप

 श्री  मुहम्मद  इलियास  :  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ae  संच  है  कि  फरवरी  से  मई  १९६१  तक
 की

 अवधि  में  बम्बई  के  मैसेज

 महिन्द्रा  एण्ड  महिन्द्रा  लि०  को  उड़ीसा  में
 अपनी

 जीपें  देने  के  प्राथमिकता  परमिट  दिये

 शौर गये  थे

 tats  पर  दी  we  ? यदि  at,  तो  feat  जीपें  प्राथमिकता  के  a

 उद्योग  मन्त्री  (att  ware  श्रीमान  ।

 प्रीत  उत्पन्न  नहीं  होता  :

 पंजीबद्ध  बेरोजगार  व्यक्ति

 ait  बहादुर  सिह  :

 ग  ६४०.  थी  सेक  राम  नेगी

 ait  अनिरुद्ध  fag :

 क्या  श्रम  are  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  geet F से

 १९६१  तक  काम  दिलाऊ  दफ्तरों
 के

 चालू  रजिस्टरों  मे  कितने  व्यक्तियों  के  नाम ~  ? gq
 aoe

 fia  iN “~ QTTT  में



 २१६  १८८३  लिखित  उत्तर  ze

 tera  उप मन्त्री  आबिद
 :

 महीना  महीने के  ar  में  नालू  रजिस्टर

 में  व्यक्तियों की  संख्या

 ee

 १९६१

 जनवरी  RG, 08,929

 फरवरी
 १४५,६  ६,०१७

 %,§  B,2RR

 कर्नल  8h, 29, SCE

 मई  R9,0¥%, 220 ३०

 WV,  KU,  TEE

 जलाई  ait  उपलब्ध  नहीं है

 wt  का  निर्यात

 1६४१.  सरदार  इकबाल  सिह
 :

 क्या  चाणिज्य तथा उद्योग मंत्री तथा  उद्योग  मंत्री  ae  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पंजाब  रूई  संथा  के  अध्यक्ष  से  बिना  किसी  बिकी  रूई  निर्यात

 करने  के  लिए  मुक्त  करने  की  प्रार्थना  मिलो  है  ;

 यदि  at,  तो  कितनी  रूई  बिना  बिकी  पड़ी  है  ;  कौर

 सरकार  का  उस  के  बारे  मे  क्या  निचय  है  ?

 मन्त्री  :
 श्रीमान  ।

 कौर  एक  बार  यह  aq  लगाया  गया  था  कि  पंजाब  में  लगभग

 १३,०००  रूई
 की

 गांठें  बिना  बिकी  पड़ी  हैं  ।  अब  यह  सुचना  मिली  है  कि  मिलों  को  वस्त्र

 आयुक्त  द्वारा  बिना  रोक  टोक  कोटा  देते  के  कारण  अधिकतर  स्टाक  समाप्त हो  गया  है  ।
 फिर  भी  स्थिति  का  निरन्तर  ध्यान  रखा  जाता  है  |

 घाटा  मिलों  की  मदीने

 1६४२.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  औद्योगिक  घाटा  मिल  मशीनें  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  दिशा  में  wa  तक  कोई  प्रगति  हुई  है
 ?

 उद्योग  मन्त्री
 मनु भाई

 :  भर  श्रीमान  उद्योग

 तथा  १९४५१  के  ota एक  भारतीय  फर्म  को  युगोस्लाविया

 बनाने की  एक  फर्म  के  सहयोग  से  श्रौद्योगिक  me  मिल  की  पूरी  aaa

 दे  के  लिए  ee

 भूल  अंग्रेजी  में



 \s2e  लिखित  उत्तर  १०  १९६१

 दिया  गया  है  ।  निर्माण  योजना  के  लिए  अपेक्षित  पूंजीगत  सामग्री  कभी  भारतीय  फर्म  को

 आयात  करनी  है  ।  औद्योगिक  उपक्रम  में  १९६२  के  दत्त  उत्पादन  आरम्भ  होगा  |

 जहां  तक  झ्राटा  मिल  की  स्वदेशीय  प्रकार  की  मदीन  का  संबंध  देश  उसमें  स्वावलम्बी

 है  ।

 रूई  का  निर्यात

 1६४३.  सरदार  इकबाल  सिह
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  PSR  o=—  ६१  अर  6६ &  FOR  में  अब  तक  रूई  का  निर्यात  कम  हो  गया

 यदि  तो  कितना  ;  कौर

 इसके  क्या  कारण  है ं?

 वाणिज्य  सन्तरी  :  से  पिछले  चार  वर्षों  में  भारत  से

 कपास  के  हुए  निर्यात  के  utes  निम्न  हैं

 १  €४७-१४८५८  Peys  REYE—Ko  PER O-K 7 ,

 सित ० सित  -ग्रस्त  सित  -भ्रमित
 कत

 ~
 Wo

 3,019,993  1९.०  ३१८  8,85, 8G  2,G8,0G0
 —  ee

 विदित  होगा  कि  PENE—Ko  कपास  वर्ष  में  बहुत  कम  होने के
 कारण

 निर्यात  बहुत  कम  हुमा  १६६०-६१  में  निर्वात  बढ़  गया  है  कौर  कपास  वर्ष  समाप्त

 होने से  erat  है
 कि

 निर्यात  ३  लाख  गांठों  तक  पहुंच  जायेगा
 ।

 सिंगापुर  को  निर्यात

 दिर  श्री  प्र०  चे  बरुआ
 :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सिंगापुर  ने  अपनी  चार  वर्षीय  रोज  ए  के  meats  भारत  से  कौर  अधिक

 भोक्ता तथा  प्रौद्योगिक  वस्तुयें  खरीदने का  प्रस्ताव  किया था  ;

 यदि  तो  भारत  से  उस  देश  को  प्राप्त  किन
 किन

 वस्तुओं
 का

 निर्यात  होता

 है  ;

 पिछले  तीन  वर्षों  में  से  प्रत्येक  ad  ये  वस्तुयें  कितनी  मात्रा  में  निर्यात  की  गईं
 |

 कौर

 १९६१  में  कितना  निर्यात  होने  की  ara  है
 ?

 वाणिज्य  west
 :  सिंगापुर की  चार  वर्षीय  योजना  मुख्यकर

 उद्योगों  तथा  पत्तन  सुविधाघरों के  विस्तार  से  सम्बद्ध है  ।  इसमें भारत  से  अधिक  मात्रा में  आयात

 करने  का  कोई  विशिष्ट  उपबन्ध  नहीं  है  ।
 नाव

 मूल  अंग्रेजी  में



 १८८३  लिखित  उत्तर  ७३१

 शरीर  सिंगापुर  को  हमारे  निर्यात  की  मुख्य  उ
 उनके  मूल्य

 दहानी

 बाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  परिशिष्ट  १,  ware  संख्या  ७६)

 Raho FT की  अपेक्षा  १६६१  में  सिंगापुर  को  अधिक  निर्यात  होने  की  संभावना  है

 परन्तु  अभी  वृद्धि  का  aaa  नहीं  लगाया  जा  सकता  |

 जोरहाट  दिलाने  म  सेक्टर

 TREX.  श्री  प्र०  Fo  क्या  सुचना  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या
 ब्राकाशावाणी

 की  वेव  '  योजना  के
 अन्तर्गत

 जोरहाट  दिलाने
 में  दो  सेन्टरਂ  स्थापित  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  उन  पर  कितना  व्यय  होगा
 भ्र

 अब तक  इस  मामले में  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 प्रसारण  मन्त्री  वेव  '  योजना  के  भ्रन्तगंत

 जोरहाट  कौर  शिलांग  में  फरमान  सार  एक  ५०  किलोवाट  aa’  ट्रांसमीटर

 वाट  वेव  '  ट्राईसिटी  अपने  सम्बन्धित '  रिसीविंग  सेन्टरਂ  सहित  स्थापित किये  जायेंगे  ।

 अनुमानित  लागत  निम्न  है

 मीटर  ग्रहण  केन्द्र

 EE  ES  AS  SN  a

 लाखों
 लाखों  में  )

 जोरहाट  १६.००  2. Xo

 शिलांग  20.0  g. Yo

 स्थान  चुन  लिए
 गरे

 हैं  राज्य  सरकार  से  उनहें
 प्राप्त  करने  को  कहा  गया जोरहाट

 दे
 दिये  गये

 मुख्य  प्रक्षेप  यंत्रों  के  क्रमादेश  दिये  गये  हैं  ।

 शिलांग  :  उपयुक्त  स्थान  चुनने  के  लिये  विस्तृत  सर्वेक्षण  किया  गया  मुख्य  श्राप

 मंत्रों के  लिए  क्रमादेश दे  दिये  गये  हैं  ।

 जोरहाट  में  मीडियम  वेव  ट्रांसमीटर

 1६४६.  श्री  प्र०
 बसपा

 :.  क्या  सुचना  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  जोरहाट में  २०  किलोवाट  का  मीडियम  वेव  ट्रांसमीटर लगाने  का  विचार  है

 )  यदि  तो  उस  पर  क्या  व्यय  होगा  ;  और

 इस  दिशा  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 ग
 सूचना  शौर  प्रसारण

 मन्त्री  कस  जोरहाट में  ५०  क्लोंवाट का

 मीडियम  वेव  का  ट्रांसमीटर  लगाने  का  विचार  है  ।

 sit  में
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 लगभग  १६  लाख  रुपये  ।

 स्थान
 चुन  लिया  गया  तय  सरकार  से  इसे  प्राप्त  करने के  लिये  कहा

 गया है  ।

 बेल्जियम से  arara

 1६४७.  श्री  प्र०
 ह ५

 बहुधा
 :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 भारत  में  बेल्जियम  से  किया  जाने  वाला  आयात  वृद्धि  पर  है  ;

 पिछले  पांच  वर्षों  में  उस  देश  से  हुए  वहां  को  किए  गए  निर्यात  के

 त्मक  ०  क्या  हैं  ;

 उस  देश  से  प्रख्यात  होने  वाली  कौर  वहां  के  लिए  निर्यात  की  जाने  वाली  मुख्य  वस्तुएं

 कया  हैं  ;

 क्या  art  वर्ष  में  उस  देश  के  साथ  व्यापार  में  सन्तुलन  स्थापित  करने  की  कोई

 योजना  शौर

 यदि  तो
 उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  उप मन्त्री  चनक
 १

 श्रीमान  |

 ate  एक  विवरण  संलग्न है

 विवरण

 भारत  कौर  बेल्जियम के  बीच  पिछले  पांच  वर्षों में  हुये  व्यापार  के  ates  निम्न

 प्रकार हैं

 मूल्य  लाखों  में

 निर्यात  gata को
 व्यापार  अत्तर

 सम्मिलित  करके

 PERE  २३.४२  5.05  RX. Rv

 र  ५७  २१.६४  &  कि  YG  24.34

 Exc  १६.५९  ६४  ११.६५

 १९५६  23. §0  ones  ४६

 RX. ee  ०४
 १६६०

 70 kk

 बेल्जियम  से  आयात  की  मुख्य  वस्तुयें  ये  हैं
 :

 घटिया  संयंत्र  और

 परिवहन  निर्मित  रसायनिक  तत्व  कौर  धातु  निर्मित  विद्युत

 यंत्र  oat  वैज्ञानिक  aaa  फोटोग्राफिक  सामग्री  तथा  ऐनक  के

 कीश  af  कौर  कपड़े  का  सूत
 ।

 बेल्जियम  को  होने  वाले  निर्यात  की  मुख्य  वस्तुए  हैं
 :

 कच्ची  मैंगनीज  कपास  (  कच्ची  शौर

 सूती  ऊन  धौर  नारियल  जटा  की  गोंद  राल  तथा  काजू  की

 शीरी

 ooo  a

 pe  wit  में
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 आयातों को  प्रतिबन्धित  करने  और  सब
 देशों

 को  भारत  का

 निर्यात  बढ़ाने  के  भ्र ति रिक्त  बेल्जियम  के  लिये  कोई  खास  योजना  नहीं  है  ।

 निर्यात  संविधान

 1६४८  थी  प्र०  प्र  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  बंगाल  मिल  मालिक
 संध  ने  ata  में  कलकत्ता में  हुई  wat  २७वीं  वार्षिक

 बैठक  में  विदेशों द्वारा  निर्यात  संवर्धन  के  लिये  दिये  जाने  वाले  प्रोत्साहनों  के  भ्रध्ययन  कौर  उनको

 भारत  में  लागू  करने  का  सुझाव  दिया  था
 ग्रोवर

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही
 की

 गई  है  भ्रमणा  करने  का  विचार  किया

 जा  रहा है  ?

 तथा  उद्योग  उप मन्त्री  सतीश  ae  सरकार का  ध्यान

 माननीय  सदस्य  द्वारा  निर्देशित  भाषण  की  ae  प्रा कर्षित किया  गया  है  विदेशों  द्वारा  निर्यात

 wade  के  लिये  दिये  जाने  वाले  प्रोत्साहनों  का  अध्ययन  लगभग  दो  वर्ष  पूर्व  किया  गया  था  ।  अपनी

 निर्यात  dada  योजनाओं  के  निर्माण  में  भ्रमण  देखों  दारा  waar गए  तरीकों को  ध्यान  में  रखा

 गया  था
 ।

 हाल  में  व्तंमान  निर्यात  संविधान  उपायों  की  सक्षमता  का  पुनरीक्षण  करने  प्रौढ़  उपयुक्त

 सिफारिशें  करने  के  लिये  एक  समिति  स्थापित  की  गई  है  ।

 ब्रागढ़  कोयला  खान

 ६४९.  श्री  प्र०  Wo  क्या  हम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या
 बैरागढ़

 कोयला  खान  में  १०  PERL  को
 अथवा  उसके  लगभग  छत  गिर  जाने

 त्र की  दुर्घटना  हुई  थी

 यदि  तो  उस  दुर्घटना में  कितनी  जन  तथा  सम्पत्ति की  हानि  हुई ?

 be fara ae  रोजगार  तथा  योजना  उप मन्त्री  ल०  ना०  हां  ।

 १०  PERL  को  |

 aqov Stet  में
 ४

 जानें  गईं  परन्तु  सम्पत्ति  का  mts  निसार नहीं  21 |

 लन्दन  में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय रेशम  सम्मेलन

 1६५०.  शी
 प्र०

 | ह ०
 बताया

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २४  PERN  के

 तारांकित  संख्या  REQ  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  PEER

 में  लंदन में  हुये  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  रेशम  संघ  के  भ्राठवें  सम्मेलन  में  भारतीय  प्रतिनिधिमण्डल  द्वारा  उठाएं

 गये  की  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 town  wait  मनु भाई  )  wrt  का  विश्व  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये

 मार्भोपाय  {

 (2)
 रेशम  कीट  पालन  में  उन

 उन्नत  देशों से  विशुद्ध  जाति  के  रेशम  के  कीड़ों  का  नियति  ।

 मूल  ait
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 (3)  रेशम  के  कीड़ों  के  बीज  में  सुधार  सम्बन्धी  गवेषणा  के  परिणामों  की  सूचना  के  विनिमय
 में  अन्तर्गष्ट्रीय  सहयोग  ।

 यूनाइटेड  क्मदियल  कारपोरेशन

 TRAE.  शी  तंगामणि
 ८

 au  छुटपन

 क्या  वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री  २८  १९६१  के  अतारांकित प्रदान  संख्या  ६७७  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यूनाइटेड  प्रावितेज  कमर्शियल  कारपोरेशन  को  समुद्र  शुल्क  विनियमों  का
 ~

 बार  बार  उल्लंघन  करने  के  कारण  ब्लैंक  लिस्ट  कर  दिया  गया  है  ;

 क्या  इस  निगम  को  PERO—GN  में  कोई  लाइसेंस जारी  किए  गए  हैं  ;  प्रौढ़

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  सन्तरी  मनु भाई
 :

 ।  इस  बात  का  ध्यान  रखा

 जाता  है  कि  विदेशी  मुद्रा  नियम  ग्रीवा  आयात  व्यापार  नियंत्रण  विनियमों  के  श्रन्तगंत

 नि  यमों  sit  विनियमों  का  कोई  बड़ा  उल्लंघन  करने  q  गली  फर्मों  को  उद्योग  तथा

 PEUe Fy
 के  श्रन्तरगंत  कोई

 लाइसेंस  न  मंजूर  किता  जाए  ।

 नहीं  किसान  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 मोटरगाड़ियों  का  उत्पादन

 1६५२.  श्री  दलजीत  सिह
 :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 av  १९६१  की  प्रथम  छमाही  में  विभिन्न  मोटरगाड़ी  ढारा  कितनी

 जीपों  ate  ट्रकों  का  उत्पादन  feat  गया  ;  श्र

 गत  वर्ष  की  तुलना  में  वह  कैसा  है
 ?

 उद्योग  मन्त्री
 सुभाष

 ate
 जीपों  ate

 वाणिज्यिक

 मोटरगाड़ियों  के  १९६१  at  पहली  छमाही  शौर  १९६६०  की  तदनुरूप  अवधि  में  उत्पादन  के

 आकड़े  निम्न  प्रकार  >
 sed

 HATA  —-—AT  १९६१  १९६६०

 कारें  P2A,VXE  RRS

 जीप  ERR  R0K

 %5,8  १  २,२१३

 क
 वाणिज्यिक

 मोटरगाड़ियां

 में
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 राज्य  व्यापार  निगम  माल  का  आघात

 1६५३  श्री  दलजीत  तथा  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fr

 राज्य  व्यापार
 निगम  द्वारा

 वर्ष  १९६१  की  प्रथम  छमाही  में  वस्तुयें  के  आयात

 के  लिए  कुल  कितनी  राशि  व्यय  की  गई  ;  श्र

 निगम  द्वारा
 उसी  शारवती  में  कितने  भारतीय  माल  का  निर्यात  किया  गया ?

 वाणिज्य  मन्त्री  कानूनगो )
 लगभग  ८,७६६.  ५०  लाख

 रुपए  का  ।

 लगभग  २२,२४.०८  लाख  रुपए  का  |

 पंजाब  में  anti  विवाद

 1६५४.  श्री  दलजीत सिंह  :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि  :

 पंजाब  राज्य  में  FEKO—-KN  प्रौढ़  १६६१-६२
 में

 कितने  प्रौद्योगिक  विवाद

 उत्पन्न  हुए  ;  ak

 (a)  उनमें  से  कितनों  का  निपटारा  किया  जा  चुका  है  ?

 port  उप मन्त्री
 आबिद  चलो )

 विवादों  की  संख्या  निम्न  प्रकार  है  :--

 १६६०-६१  205.0

 ZEGL—KR  ३६८

 से  जून  )

 (१)  समझौते  द्वारा  निपटाए
 गए  विवादों की  संख्या

 १६६०-६१  Go

 PER L—-KR  २२५

 से

 (२)  न्याय  निर्णयन  के  लिए  निर्दिष्ट  विवादों  की  संख्या

 र€  ६०-६१  Ras

 १९६१-६२  wR

 छोटे  पैमाने  के  उद्योग

 ग  ६५४  ४८  gn
 ulna  सिह  सरहदी :

 न  श्री  रामकृष्ण  गुप्त

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 सच  है  कि  छोटे  उद्योगों  के  श्राफ  एसोसिएशनਂ  ने  अपनी

 कच्ची  सामग्री  कौर  मशीनों  की  अ्रावश्यकताग्रों  के  लिए  आसान  adit  पर  वित्त  और  विदेशी

 मुद्रा  प्राप्त  करने  में  होने  वाली  कठिनाइयों  के  सम्बन्ध  में  भ्रभ्यावेदन  दिया है

 ?

 यदि  तो  उनकी
 श्रावश्यकपतायें  पुरी  करने

 के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 ि

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  प्रौढ़
 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 परिदिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ७७]

 मूल

 929  (Ai)
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 कागज  उद्योग

 1६५६.  श्री  खिलजी क्या
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  ae

 भारत  में  अखबारी  कागज  उद्योग  के  बारे  में  विंमान  स्थिति  कया है  ;

 क्या  नए  लाइसेंस  दिए  गए  हैं  ;

 (  \
 \  ग  }  यदि

 तो
 उन  पक्षों  के  नाम  क्या  हैं  ग्रोवर  कितनी  क्षमता  के  लिए  लाइसेंस

 मंजूर  किए  गए  हैं  ;  ak

 क्या  अखबारी  कागज  के  निर्माण  के  लिए  कुछ  लाइसेंस  शहरी  भी  सरकार  &

 विचाराधीन  है  ?

 उद्योग  मंत्री  wg

 (१)  वर्तमान  मांग  १०१  ,०००  20,000  टन  प्रतिवर्ष

 तीसरी  योजना  के  wed  तक

 १४५  ०,०००  टन  प्रतिवर्ष अनुमानित  मांग

 उत्पादन  VV, 000  मत  प्रतिवर्ष (2)

 इस  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  प्रतिवर्ष  ८३,०००  टन  अखबारी  कागज  का  आयात

 किया  जाता  है  ।

 श्रीमान  ।

 (7)

 मिल का  नाम  स्थिति  क्षमता

 टन ०  वर्ष

 (१)  श्री  गोपाल पेपर  मिल्स  कलकत्ता
 कांगडा  जिला  (FATT)  30,900

 (६०,०००  वन

 विचाराधीन }

 (२)  मेसर्स  रोहतास  इंडस्ट्रीज

 डालमिया  नगर  कश  30,000

 (  महाराष्ट्र  )  (६०,०००  टन

 (३)  मेसर्स  बिड़ला  ग्वालियर  प्राइवेट  लिमिटेड  बम्बई  30,000

 उत्तर  (६०,०००  टन

 ले  जाने के  लिए  विचाराधीन )

 प्रार्थना  पत्र  दिया

 गया है  )

 मूल  अंग्रेजी  में



 2&8  १८८३  लिखित  उत्तर  39

 श्रीमान  ।  परन्तु  मह  निर्णय  किसा  गया  है  कि  कागज की

 अखबारी कागज  श्रथवा  बन५ (यनग्र ड  wets  निर्माण  के  लिए  अग्रेतर  क्षमता  के  लिए  लाइसेंस

 एक  ay  तक  ate  न  दिए  जायें  ।

 फाउन्टेन  चेन

 1६५७.  थी  कालिका  सिह  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fx

 भारत  में  फाउन्टेन पै नों  की  निर्माण  करने  वाले  यूनिटों  की  वर्तमान  स्थापित  क्षमता

 कितनी  है  कौर  PEYS—UE  REXE—Fo  कौर  में  फाउमटेनपैनों  का  वास्तव  में

 कितना  उत्पादन  राज्य-वार  हुमा  ;

 भारत  की  फाउन्टनपनों  की  वार्षिक  श्रावइ्यकता  कितनी है

 PEYS—VE  ZEXE—QO  कौर  कितने  भारतीय  फाउनटेनपनों

 एशियाई  तथा  भ्र फ़ीकी  देशों  को  निर्यात  किए  गए  तथा  उनका  सत्य  कितना  है  ;  कौर

 भारत  में  फाउन्टेन पै नों  के  निर्माण  कौर  व्यापार  की  भावी  संभावतायें  कौर  निर्यातों  की

 प्रवृत्ति कैसी  है  ?

 मंत्री  सुभाष  से  (77)  प्रां कड़े  एकत्रित  किये  जा  रहे  हैं  सभा

 पटल  पर  रख  दिये  जायगे  ।

 देश  में  फाउन्टेन पै नों  के  निर्माण  और  व्यापार  की  संभावनायें  अच्छी  हैं  ।  निर्यात में  प्रति

 aa  वृद्धि हो  रही  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  मं  सुत्र  के  कारखाने

 1६५८.  श्री  कालिका सिह  क्या  वाणिज्य  लथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  के  बस्ती  जिले  में  खैलाबाद  में  संघ  सरकार  की  सहायता  से

 स्थापित  प्रथम  सुत  के  प्रारम्भिक  कारखानेਂ  के  उत्पादन  में  कया  प्रगति  हुई  है

 अन्य  सूत  के  प्रारम्भिक  कारखाने  ak  विद्युत  चालित  करघे  उत्तर  प्रदेश राज्य  में  कहां

 कहां  स्थित  हैं  कौर  उन  से  सम्बन्धित  योजनाकारों का  ब्यौरा क्या  शौर

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  जिले  में  जो  hat  का  प्रसिद्ध  देख  है  निकट  भविष्य  में

 त का कारख 1वाणिज्य  aft  rfe ait  amen)  येंगा ? क वाणिज्य  मंत्री  )  खेला बाद का  कारखाना  २३-५-६१ को  ८»

 था  और  प्रभी तक  लगभग  ६०००  पौण्ड  ल  मग

 विवरण  संलग्न  है
 ।

 परिशिष्ट  १,  श्री  बन्ध  संख्या ७८]

 श्रीमान  ।

 पुर्जों  उत्तर  प्रदेश  में  निर्धनता

 1६५९.  श्री  कालिका  सिह  :
 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 पूर्वी  उत्तर
 प्रदेश

 की
 ial

 गरीबी  की  जिस  के  सम्बन्ध  में  योजाना  आयोग

 मूल
 wast

 "Yarn  preparatory  factory
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 ढारा  विशेष
 ध्यान  दिये  जाने

 की  आवश्यकता  से  संबंधित  खाद्यान्न  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन के
 संदर्भ  में  उस  क्षेत्र  को  क्रय  शाक्ति  कौर  संसाधनों  की

 अत्यधिक  कमी  से  मुक्त  करने  के  लिये  कौन  कौन  सी
 परियोजनाओं  भ्रनुमोदित की  गई  sik

 विशेष  उपचार  के  उपाय  के  रूप  में  उस  क्षेत्र  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिये  क्या  कदम

 उठाये गये  हैं  ?

 योजना
 उपमंत्री

 इया०  नं  ०  शर  राज्य  सरकार  उत्तर  प्रदेश

 के  पूर्वी  जिलों  में  व्याप्त  निर्धनता  की  परिस्थितियों  के  प्रति  जागरूक  हैं  प्रौढ़  तीसरी  योजना  में

 इस  क्षेत्र  की  are  विशेष  ध्यान  दिया  गया  है  ।  तीसरी  योजना  में  सिचाई  कौर  ग्राम  तथा  लघ  उद्यागों  के
 लिये  सम्मिलित  की  गई  मुख्य  परियोजनाओं  की  सुची  संलग्न  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध

 संख्या  98 |  बाढ़  सुरक्षा काय  के  लिये  तीसरी  योजना  में
 निर्धारित  धनराशि  का  ५०  प्रतिशत से

 अ्रधिक भाग  पूर्वी  जिलों  में  व्यय  किया  जायेगा  ।

 व  दैनिक-काय  मंत्रालय  में  हिन्दी  का  प्रयोग

 ६६०-  श्री  प्रकादावीर  शास्त्री  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उन  के  मंत्रालय  तथा  उस  के  संलग्न  कार्यालयों  में  इस  समय  कितने  अ्रनुभाग  हैं  प्रौढ़  उन  में

 से  कितने  ऐसे  हैं  जिन  में  हिन्दी  जानने  वालों
 की

 बहुसंख्या
 प्रौढ़

 कितने  अनुभागों को  हिन्दी  में  टिप्पण  कौर  पत्रों  के  प्रारूप  )  लिखने की

 अनुमति दी  गई  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा
 वे

 दैनिक  काय
 मंत्री  जवाहरलाल  :  विदेश  मंत्रालय  के

 ८०  अनुभागों में  से  केवल  २०  अनुभागों में  लगभग  Yo  प्रतिदिन  कर्मचारी  Ta  हैं  जो  हिन्दी  का  काम

 चलाऊ  ज्ञान  रखने  का  दावा  करते  हैं  प्रौढ़  संलग्न  कार्यालयों में  से  केवल  क्षेत्रीय  पासपोर्ट

 में  लगभग  ५०  प्रतिशत  कर्मचारी  ऐसे  जिन्हें  हिन्दी  का  काम  चलाऊ  ज्ञान है
 ।

 इस  विषय  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  हो  रहा  है  कि  कुछ  चूने  हुए  भ्रनुभागों  हिन्दी में

 टिप्पण  लिखने  मसौदा  बनाने  का  काम  दारू  किया  जाय  |

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  a  हिन्दी  का  प्रयोग

 ६६१.  श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  :  नया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 उन  के  मंत्रालय तथा  उस  से  संलग्न  कार्यालयों में  इस  समय  कितने
 अ्नभाग

 हैं  कौर  उनमें

 से  कितने  अनुभाग  ऐसे  हैं  जिन  में  हिन्दी  जानने  वालों  की  बहुसंख्या
 कौर

 कितने  अनुभागों को  हिन्दी  में  टिप्पण  कौर  पत्रों  के
 प्रारूप  लिखने

 की

 अनुमति दी  गई  है  !

 वाणिज्य  मंत्री  इस  मंत्रालय तथा  उस  से
 संलग्न  कार्यालयों

 बम्बई को  छोड़  में  २७१  भ्रनुभाग हैं
 ।

 इन  में  से  १३७  के  प्रतिकाश  व्यक्तियों ने  हिन्दी

 ले  कर  मेट्रिक  अथवा  उस  से  ऊंची  परीक्षा यें  पास  कर  ली  हैं
 ।

 मंत्रालय  के  दो  अनुभागों  को  हिन्दी  में  टिप्पण  )  ौर  प्रारूप

 प्रस्तुत  करने  की
 अनुमति  दे  दी  गई  है  ।

 मूल
 ay  के हवस
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 सरकारी  मुद्रणालयों  द्वारा  खरीदा  गया  टाइप

 ६६२.  श्री  प्रकादावीर  शास्त्री
 :

 कया  श्रावास  ake  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 कलकत्ता  तथा  अलीगढ़  स्थित  भारत  सरकार  के  फार्म  प्रेसों  में  कुल  कितना  टाइप  खरीदा

 गया  प्रौर  उस  में  हिन्दी  का  टाइप  कितना

 हिन्दी का  कौन  कौन  सा  ऐसा  टाइप  है  जिस  की  इन  प्रेसों  में  हिन्दी  के  प्रपत्र  )

 तथा  पत्र  शीर्षक  हैड  )  इरादी  छापने  के  लिये  ग्रा वद यकता  पड़ती  है  शौर  जो  उपलब्ध  नहीं

 कौर

 उस  टाइप  को  प्राप्त  करने  के  लिये  क्या  प्रबन्ध  किया  गया  है
 ?

 श्रावास  ate  संभरण  उपमंत्री  अनिल  कु०  पिछले पांच  वर्षों  में

 इन  मुद्रणालयों  के  लिये  कोई  टाइप  नहीं  खरीदा  गया

 जिन  टाइपों  की  श्रावव्यकता  होती  उन्हें  साधारणतया  मोनो-ढलाई  मशीनों  द्वारा

 जाता  है  कौर  वत  मान  झावइ्यकताओं को  पुरा  करने  के  लिये  हिन्दी  टाइप  पर्याप्त  मात्रा  में

 विद्यमान है

 प्रदान  नहीं  उठता  |

 सरकारी  मुद्रणालयों  में  हिन्दी  टाइप  की  कमी

 ६६२.  श्री  प्रकाशा वीर  शास्त्री  :  व्या  आवास  संभरण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि

 सन्‌  १९६१  में  फामंस  कलकत्ता  तथा  अलीगढ़  में  हिन्दी  अथवा  हिन्दी  प्रंग्रेजी  की

 छुपाई  का  कितना  काम  हिन्दी  टाइप  की  कमी  के  कारण  लौटा  दिया  गया  भ्रमणा  इस  समय  रुका  पड़ा

 शौर

 हिन्दी  टाइप  की  कमी  के  कारण  फार्म  ae  लैटर  हैड  की  हिन्दी  में  छपाई  में  देरी न  हो

 इस  के  लिये  क्या  व्यवस्था  की  गई  है  प्रिया  की  जा  रही  है  ?

 श्रीवास  att  संभरण  उपमंत्री  अनिल  Fo  :  कुछ  नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 समाचार पत्रों  की  कतरनें

 ६६४.  श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  :
 सुचना  प्रसारण  मंत्री  २५  १९६०  के  तारांकित

 संख्या  ७७१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  १९६१  की
 दूसरी  तिमाही  में  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  द्वारा  ज समाचारपत्रों  की

 कितनी  कतरनें  अरन्य  मंत्रालयों  को  भेजी  और

 कटान  कतरनें ली  गई  ? अंग्रेजी  तथा  हिन्दी  के  समाचारपत्रों  में  से  कित
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 सुचना
 शौर  प्रसारण  मंत्री-डा  ATT  Re  की

 दूसरी  तिमाही  में

 बेस  इग  ब्यूरो  हारा  प्रत्य  मालय  को  मेजी  भय  कतरनों
 सा  » ‘eT  र  प्रकार है

 :--
 ee

 A

 ह ग्रंग्रेजी  समाचारपत्रों  से  लगभग  3,900,000
 हिन्दी  समाचारपत्रों  से  लगभग  053

 कुल  संख्या  लगभग  ३.० १,०८रे

 स्पेल  प्रवेश  परिषद

 ६६५.  श्री  स०  ato  कया  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जब  तक  कितने  प्रतिष्ठानों  में  संयु  क्त  प्रबन्ध  परिषदें  स्थापित हो  चुकी  जो

 प्रबन्ध  में  श्रमिकों  के  भाग  लेने  के  बारे  में  विचार  करने  के  लियें  सरकार  ने  जो  गोष्ठी

 बुलाई  थी  उस  की  सिफारिश  के  भ्  केन्द्र  तथा  राज्य  स्तरों  पर  एक  सक्रिय  व्यवस्था  करनें  का  जो

 सुझाव  था  उस  को  कार्यान्वित  करने  में  क्या  प्रगंति  हुई  है
 ?

 श्रम  उप मंत्रो  आबिद  ३२ ॥

 श्रमिकों  को
 प्रबन्ध  में  शामिल  करनें  संबंधी  काम  के  लिये  केन्द्रीय  सर गर  ने  एक  ग्रनभाग श

 स्थापित कर  दिया  है
 ।

 राज्य  सरकारों
 को

 लिखा  जा  रहा  है
 कि

 वहां  भी  इस  प्रका  र  के  अनुभाग  स्थापित

 किये  जायें  ।

 कोयला  खान  श्रम  कल्याण  निधि

 ६६६.  श्री  Ho  ला०  द्विवेदी  :  क्या  श्रम  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कोयला

 खान  श्रम  कल्याण  निधि  की  तरफ  से  इस  साल  श्री  तक  कितने  महिला  हितकारी  केन्द्र  खोले  गये  हैं

 are  कोयला  खान  कर्मचारियों  के  बच्चों  को  उच्चतर  सामान्य  दिक्षा  के  लिये  कितनी  छात्रवृत्तियां

 दी  गयी हैं  ?

 श्रम
 उपमंत्री  (ait

 आबिद
 इस  साल

 श्र
 ब  तक  कोई  महिला  कल्याण  केन्द्र  नहीं  खोला  गया

 से  केन्द्रों  की  संख्या  जो  काम  कर  रहे  हैं  ६०  में  ११२  छात्रवृत्तियां मंजूर  की  गई

 स्वायत्त  ate  श्रद्धस्वायत्त  निकाय

 ६६७.  श्री  म०  लाग  त्रिवेदी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  स्वायत्त  कौर  wera  निकायों  के
 प्रशासन  ak

 आयव्यय  को  नियंत्रित  करने  के  लिये  कोई  विधेयक  पेश  करने  का  विचार.कर  रही  है

 यदि  at,  तो  यह  विधेयक  कब  तक  पेश  किया  जायेगा  ;

 क्या  इस  विधे  यक  के  श्रन्तगंत  सभी  स्वायत्त  ate  झ्र  स्वायत्त  निकाय
 लाये  ग्रोवर

 तो  इसका क्या  कारण  हैं ?

 वाणिज्य  मंत्री  जी  स्वायत्त  कौर  श्रद्धा-स्वायत्त  निकायों

 के  प्रशासन  शर  प्राय-व्यस्क  को  नियंत्रित  करने  के  लिये  सरकार  का  विचार  कोई  विधेयक पेश  करने

 का  नहीं  किन्तु  वह  इस  सुझाव  की  जांच  कर  रही  हैं  कि  केवल  उन
 निकायों

 पर
 वित्तीय  नियन्त्रण

 मूल  विक: ग्रग्नज ी
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 लगाने  अर  उनके  कार्यों  का  नियमन  करने  के  लिये  विधेयक  पेश  किया  जाये  जिनकी  स्थापना

 संकल्पों  अथवा  दूसरे  एक्जीक्यूटिव  झ्रादेशों  पर  सरकार  द्वारा  की  जाती  है  ae  जिन्हें  सरकार  से

 सहायता  अनुदान  मिलता  है  ।

 मामला  कभी  विचाराधीन  है  ate  सम्बन्धित  मंत्रालयों  से  परामर्श  किया  जा  रहा  है  ।

 ःद्स  समय  यह  बता  सकना  सम्भव  नहीं  है  कि  संसद  में  विधेयक  कब  तक  पेश  किया  जा  सकेगा  |

 श्र  जसा  कि  ऊपर  भाग  कहा  जा  चुका  प्रस्तावित  विधेयक

 केवल  उन्हीं  निकापों/संस्थ[्रों  तक  सीमित  रहेगा  जिनकी  स्थापना  सरकार  के  संकल्पों  अथवा

 दूसर  एक्जीक्यूटिव  भ्रादेशों  पर  की  गई  है  तथा  जिन्हें  सरकार  से  सहायता  ग्रनुदान  मिलता  है  |

 उन  wea  स्वायत्त/श्रद्ध-स्वायत्त  निकायों  को  इस  विधेयक  के  क्षेत्र  में  लाने  का  विचार  नहीं  है  जो

 सरकार  के  निमंत्रण  में  न  प्रकाश  स्वतन्त्र  रूप  से  कार्य  कर  रहे  क्योंकि  उनके  लिये  कोई

 खास  विधेयक  बनाने  की  श्राव्य  कता  नहीं  रह  जाती  ।

 रोजगार  ढूंढने  यालों
 को

 वायु  सीमा

 द्वीप  श्री  म०  ला०  द्विवेदी  :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  | कपों  करेंगे  कि  :

 ऐसे  व्यक्तियों  के  बारे  में  सरकार  क्या  नीति  निश्चित  करना  चाहती  है  जो  रोजगार

 दफ्तरों  में  जाते-जाते  सरकारी  नौकरी  पाने  की  निश्चित  ara  सीमा  को  पार  कर  जाते  हैं  ;  कौर

 क्या  सरकार  ऐसे  लोगों  के  लिये  कोई  खास  प्रशिक्षण  योजना
 चालू  करना  चाहती  है  ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  :  ate  ऐसे  व्यक्ति  सरकारी  नौकरियों  में

 नहीं  लिये  जा  सकते  लेकिन  वे  उन  क्षेत्रों  में  नौकरियां  खोज  सकते  हैं  जिनमें  च्  सीमा  निश्चित  नहीं

 है  ।  ऐसे  उम्मीदवारों  के  प्रशिक्षण  के  लिए  कोई  खास  सहूलियतें  नहीं हें
 ।  नगर  वे  योग्य  हैं  तो

 मौजूदा  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में  भर्ती  हो  सकते  हैं

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  योजना

 BRE  श्री  म०  ला०  द्विवेदी  :  क्या  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  क  गे  कि

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  YR  के  अधीन  मकान  की  जगह  या  मकान  खरीदने

 अथवा  बनाने  के  लिये  इस  साल  कितने  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  ;  शौर

 इस  रकम  में  से  अब  तक  कितनी  धनराशि  दी  जा  चुकी  है
 ?

 aa  उपमंत्री  श्राबिद  :  कर्मचारी  प्रोविडेंट  फंड
 योजना  १९५२  के

 अधीन  चन्दा  देने  वालों  को  इन  कामों  के  वास्ते  alga  रक़म  की  मंजूरी  के  लिये  धन  की  अलग  से

 करने  की  ज़रूरत  नहीं  है  ।  सदस्यों  के  प्रोविडेंट  फंड  में  जमा  धन  से  af  रकमें  की

 लजाती  हैं  ।

 जून  १९६१  तक ७  लाख  ५७  हजार  रुपये  इस  प्रकार  श्रीराम  रक़मों  के  रूप  में  मंजूर

 किये  गये  |
 ७५

 wail में
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 गुजरात  में  कपड़ा  उद्योग

 1६७०.  श्री  क७  उ०  परमार  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  में  विद्युत  संभरण  की  कमी  के  कारण  उद्योग  में  कम  घण्टे  काम

 रहा

 यदि
 तो

 कपड़े  के  उत्पादन  में  कितनी  कमी  हुई  कौर

 इस  कठिनाई  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार

 किया  जा  रहा  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  :  से  गुजरात  की  सरकार के  एक

 द्वारा  अहमदाबाद  में  कपड़ा  उद्योग  में  कार्य  के  घण्टे  २२  १९६१ से  खण्डित  कर  दिए  गए  है  ताकि

 विद्युत  शक्ति  के  उपयोग  में  अधिकतम  बचत  की  जा  सके  |  इस  रादेश के  गतु सार  अहमदाबाद  नगर

 में  हाई  टेन्शन  STATE AT  के  लिए  समूह  बनाए  गए  हैं  जिसमें  समस्त  कपड़ा  उद्योग  AT

 जाता  है  ।  प्रत्येक  समूह  सप्ताह  के  सोमवार  से  शनिवार  तक  के  दिनों  में  से  एक  दिन  निर्दिष्ट  प्रतिबन्धित

 ग्रथित  ८  बजे  प्रातःकाल  से  ११  बजे  प्रातःकाल  कौर  ५  बजे  सायंकाल  से  १०  रात्रि  में

 कार्य  नहीं  करेगा  ।  काय  के  घण्टों  के  खण्डित किए  जाने  के  कारण  कपड़ा  उद्योग के  उत्पादन  में  कोई

 विशेष  कमी  नहीं  हुई  है  ।  इसलिए  भारत  सरकार  कोई  कार्यवाही  नहीं  करना  चाहती  है  ।

 व्यापार  BATT

 1६७१.  श्री  खिलजी  :  व्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वीं  १९६०  १९६१  की
 प्रथम  छमाही  में  किन  किन  देयों  के

 साथ
 नए  व्यापार

 करार हुए  हैं  ;

 क्या
 इन  करारों  से  संबद्ध  निर्यातों  at  भ्रनुसूची  में  कोई  नई  वस्तुएं  सम्मिलित

 गई  कौर थ

 यदि  तो  उनके  क्या  नाम  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )
 :  से  विवरण  संतान है  ।

 विवरण

 १९६०  श्र  PERL  में

 उत्तर  atk  यूगोस्लाविया  के  साथ  नए

 व्यापार-करार  किए  गए  ।  ग्रीस  और  इराक  के  साथ  वर्तमान  करारों  का

 पुनर्नवीकरण  किया  गया  |

 start ।

 (१)  जीरे  के
 बीज  (२)  रही  ऊन  (३)  ग्लीसरीन  संबंधी  कौर  प्राविधिक

 (४)  पैराफ़ीन  (५)  कच्चा  लोहा  (६)  बिजली के  मोटर  श्र  शस्य  (७)  इस्पात
 का  फर्नीचर

 (८)  स्टोरेज
 अर  grader

 ।  (६)  ऊनी  कौर
 कृत्रिम

 रेशम  के
 मोजे-बनियान  (0)  फल

 डिब्बों  में  बन्द
 a

 ताजे  )  (११)  चटनी  कौर  (१२)  फलों
 के  रस

 कौर  स्क्वैश

 (१३)  चीनी  (१४)
 बर्फ  में  जमाया  gen  गोश्त

 (१४)  ah  में  जमाई  हुई  मछलियां (  १६)
 कोयला nl

 मिल  रंगरेजी  में
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 (१७)  रसायन  (१८)  मैग्नेशियम  क्लोराइड  (१९)  तरल  क्लोरीन  (२०)  हाइड्रोजन  पैरोक्साइड

 (२१)  कच्चा  (२२)  कपड़ा  मशीनें  ate
 पुर्जे  शादी  (२३)  डीजल  इंजन

 गाड़ियों  के  (२४)  रेफ्रीजरेटर  (२५)  पॉलिस्टाईरौन  (२६)  बारीक  जूट  के  बोरे

 (२७)  प्लास्टिक  उत्पाद  (२८)  एयरकण्डीशनर  ।

 नोट :  ये  वस्तुयें  इस  wet  में  नई  हैं
 कि

 उन्हें  विभिन्न  व्यापार  करारों  से  संबद्ध  निर्पत  अनुसूचियों में

 पहली  बार  सम्मिलित  किया  गया  है  ।

 गाडी :
 1६७२.

 wage

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  को  राष्ट्र  संघ  संगठन  के  संचालन  व्यय  में  get  तीन

 PEER
 से  १९६४,  में  कम  ८2618  का  भुगतान  करना  होगा  ;

 यदि  तो  प्रत्येक  में  देय  भ्र  मानित  राशि  कितनी  है  ;  कौर

 भारत  सरकार  द्वारा  PEXO-¥S  से  रसायन  राष्ट्र  संघ  को  प्रतिवर्ष  कुल  कितना

 भुगतान  किया  गया  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा
 वे

 देशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  कौर
 राष्ट्र  संघ

 के  बजट  के  प्रत्येक  सदस्य  राज्य  द्वारा  देय  अश  का  निर्धारण  समय  समय  पर  एक  waar  समिति

 द्वारा  किया  जाता  है  ate  उसके  प्रतिवेदन  पर  सामान्य-सभा  द्वारा  विचार  किया  जाता  है  ।  अदा

 का  निर्धारण  प्रत्येक  देश  की  प्रति  व्यक्ति  राय  से  संबंधित  उसकी  भुगतान  करने की  क्षमता

 शौर  प्रत्य  बातों  तथा  राष्ट्र  संघ  की  सदस्यता  के  आकार  के  झ्राघार  पर  किया  जाता  है  ।  ऐसे  अझ्रांकड़ों

 के  झ्राधार  पर  अंशदान  समिति  ने  इस  वर्ष  भारत  का  प्रदा  aye  ३  वर्षों  की  अवधि के  लिए  2°03

 प्रतिशत  निश्चित  किया
 था  जब  कि

 पिछले
 तीन  वर्षों  का  RR  प्रतिश्त  यदि  यह  मान लें

 कि  समिति  की  सिफ़ारिशों  सामान्य  सभा  द्वारा  भ्रनुमोदित  कर  दी  जायेंगी  कौर  राष्ट्र  संघ

 के  नियमित  बजट  का  हाल  का  ७००  लाख  डालर  का  वार्षिक  प्राप्त  कायम  तो  भारत  का

 अगले
 तीन  वर्षों  में  से  प्रत्येक  का  १,४२१,००० डालर  होगा  परन्तु  वास्तविक  राशि  राष्ट्र संघ

 के  वास्तविक  बजट  पर  fare  होगी  ।

 राष्ट्रसंघ  के  नियमित  बजट  में  FeYo-¥s  से  अब  तक  भुगतान की  गई  राशियां  निम्न

 ay  भारतीय  रुपयों  में

 Yo, &5,903

 PEXT—-HE  ८८,०८,९४७

 PEXE-fo  SRI,  WHR

 2EGoO-|F2  RS,  WEY  वर्ष  ReGo

 के  बजट  मे ं)

 FELT,  Loy  वर्ष  १९६१  के

 बजट  में
 )

 मूल  भ्रंग्रेजी  में



 Oe  लिखित  उत्तर  १०  १९६१

 कूवत  में  व्यापार  आयोग

 1६७३.  को  रघुनाथ  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  क्या  में

 स्थापित  व्यापार  आयोग
 देश  के  श्रन्तर्राष्ट्रीय  एकक  के  रूप  में  स्वतंत्रता  प्राप्त  करने  की  ध्यानਂ

 में  अधिक  भ्र धि कार  दिये  जायेंगे  प्रिया  इसकी  संस्थिति  में  परिवर्तन  किया  जायेगा  ?

 bert  मंत्री  तथा
 वे

 दैनिक-काय  मंत्री  जवाहरलाल  :  व्यापार  आयोग  सम्बन्धी

 व्यापार  सम्बन्धी  कार्यों  की  देखभाल  करने  ग्रोवर  कुवैत  में  भारतीय  व्यापार  समुदाय  के  वाणिज्यिक

 हितों  के  लिये  नियुक्त  किया  गया  था  इसकी  संस्थिति  के  परिवर्तन  की  श्रविंदयकता  नहीं है

 इसको  अतिरिक्त  जैसे  वहां  पर  रहने  वाले  भारतीय  समुदाय  के  लोभ  के  लिये  पासपोर्ट

 शर  वीसा  का  संभालने  को  कहा  जा  सकेगा  ।

 सिक्किम में  सड़कों  का  निर्माण

 1६७४.  श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सिक्किम  को  सड़कों  के  विकास  के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि  दी

 क्या  सड़क  निर्माण  ara  केन्द्रीय  लोक-निर्माण  विभाग  को  सौंपा  गया  atk

 यदि  तो  कितनी  प्रगति  की  गयी  है  कौर  इसके  कब  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना

 pret  मंत्री  तथा  बेदेशिक-कार्य
 मंत्री  जवाहरलाल  FeVI— FE Ko

 के  दौरान  सिक्किम  में  सड़कों  के  विकास  पर  कुल  २.२२  करोड़  रुपये  व्यय  किये  गये  |

 हां  ।  एक  सड़क  को  छोड़  कर  अर्थात्‌ सिधिक से पर नाथें सिविक  से  पर  नार्थ  सिक्किम  रोड जो

 सीमान्त सड़क  विकास  बो  द्वारा  बनाई  जा  रही  है  ।

 निर्माणाधीन  सड़क-कार्य  निम्न  प्रकार  हैं
 :

 सड़क का  नाम  वर्तमान  प्रगति  लक्ष्य  तिथि

 )

 (१)  रिशी-सांगली  सड़क  ३  YY  afar  PER?

 नाथे  सिक्किम  रोड  Yo (2

 सड़  हि  Eo  प्रतिशत  मार्चे  १६६२

 is
 rs

 ३०  प्रतिशत

 दण्डकारण्य  में  बसे  परिवार

 1६७५.  श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंस्यक-कार्य  मंत्री  यद  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 दण्डकारण्य  में  अब  तक  बसे  परिवारों  की  क्या  संख्या

 जो  गांव  कौर  मकान  शरणार्थी  परिवारों  को  बसान ेके  लिए  पूर्ण  उनकी

 क्या  संख्या

 faa  क्रेजी  में



 १६  @o53  लिखित  उत्तर  9X

 क्या
 कोई  गांव  wa  मकान  स्थानीय  अदीम  जातीय  जनसंख्या  कें  लिए  बनाए

 गये  wk

 यदि  तो  झ्र  तक  इस  योजना  से  लाभ  उठाने  वाले  ख़ादिम  जातीय  परिवारों

 कीਂ  क्या  संख्या है  ?

 उपमंत्री  पु  दो  ०  :  दण्डकारण्य  क्षेत्र  में  गये  ३०४०  विस्थापित

 परिवारों  में  से  २२३३  गांवों  में  चले  गये  हैं  प्रौढ़  २१६६  को  कृषि  भूमि  प्रौर  मकानों के  लिए
 hos

 प्लाट दिये  गये  हैं  ।

 ४२  गांवों  में  मकानों का
 निर्माण  आरम्भ

 कर
 दियां  गया  ३८१  मकान  पूरे  हो

 गये  १४०१  मकान  बन  रहे  हैं  ।

 rf
 )  ate  नये  गांवों  की  स्थापना  ate  प्राचीन  जातीय  परिवारों  के  लिए  मकानों  के

 निर्माण  का  कार्य  मध्य  प्रदेश  श्र  उड़ीसा  की  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जा  रहा  है  wa  तक

 इन  दो  राज्य  सरकारों  को  झ्रादिम  जातीय  व्यक्तियों  को  आवंटन  के
 लिये

 ४०००  एकड़  भूमि  दी

 चाय  का  निर्यात

 TRG.  श्रीधर  च०  क्या  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  के  अधीन  चाय  निर्यात  के  agen  के  लिये  प्रस्तावित

 उपायों  में  श्रासाम  ak  बंगाल  के  सड़क  कर  को  हटाना  भी  शामिल  ak

 यदि  तो  इन  करों  की  हटाने  के  लिए  क्या  पग  उठाये  गयें  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्री  जी०  डी०  बिड़ला  का  रूस  का  दौरा

 खाडिलकर

 TRO.
 न  शी  do  चे  दास

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  रूस  का  दौरा  करने  के  बाद  व्यक्त  किये  गये  श्री  जी  ०  डी

 बिड़ला  के  विचारों  का  परीक्षण  किया

 क्या  सरकार  का  मास्को  में  कौर  रूस  के  अन्य  बड़े  नगरों  में  भारतीय  प्रौद्योगिक  कौर

 व्यापार  मेले  का  प्रायोजन  करने  का  विचार

 क्या  सरकार  सूती  कपड़ा  के  लिए  अधिष्ठापित  क्षमता
 को  बढ़ाने  कौर  इसके

 निकीकरण  कौर  वैज्ञानिकन  करने  की  संभावना  का  पता  लगा  रही  है  ताकि  रूस  से  मांग  का  संभरण

 किया  जा  atk

 क्या  सरकार  का  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  में  सरकारी  क्षेत्र  में
 कुछ  विकेन्द्रीकरण  श्राधघुनिक

 कपड़ा  मिलें  स्थापित  करने
 का

 विचार है  ?

 faa  अग्रणी  में
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 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :  श्री  बिड़ला  एक  निजी  तौर  पर

 रूस  गये  थे
 a

 उन्होंने  सरकार  को  कोई  रिपोर्ट  नहीं  दी  है  ।

 इस  समय  नहीं  ।

 केवल  रूस  की  मांग  का  संभरण  करने  के  लिए  सूती  कपड़े  की  अधिष्ठापित  क्षमता  को

 बढ़ाने
 इसके  शझाधुनिकीकरण

 प्रौढ़
 वैज्ञानिकन  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 तृतीय
 योजना  में  भ्रपेक्षित  उत्पादन  के  उच्च  लक्ष्य  को-पूरा  करने  के  लिए  सूती  कपड़े  की  अधिष्ठापित  क्षमता

 बढ़ाने का  प्रस्ताव है

 भारत  सरकार  का  अपनी  कपड़ा  मिलें  स्थापित  करने  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 पंजाब  a  औद्योगिक  एकक

 1६७८.  भरी  दलजीत  सिंह  :  क्या  बाणिज्य[तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  Z&QOo  में  पंजाब  में  बड़े  पैमाने  के  क्षेत्र  में  स्थापित  किये  गये  नये  प्रौद्योगिक  एककों

 के  कया  नाम  हैं  प्रौर  वे  कहां  पर  स्थापित  किये  गये  कौर

 वर्ष  १९६१  में  बड़े  पैमाने  के  क्षेत्र  में  स्थापित  किये  गये  अथवा  स्थापित किये  जाने  वाले

 प्रौद्योगिक  एककों  के  क्या  नाम  हैं  ae  उनके  स्थानों  के  क्या  नाम  हैं  ?

 मंत्री  मनु भाई  :  आर  wha  जानकारी  वाला  एक

 विवरण  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  gto  ३०६९/६१]

 बंगाल  देशी  रूई

 1६७९.  डा०  सामन्त  सिंगार  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ईस्ट  इंडिया  काटन  एसोसिएशन  के  बोर्ड  ने  सुझाव  दिया  है  कि  सरकार  बंगाल  देशी

 श्र  d  इंच  कौर  कम  के  स्टेपल  रूई  के  निर्यात  झ्रभ्यंश की  घोषणा

 उपरोक्त  सुझाव  पर  सरकार  का  क्या  निर्णय

 वाणिज्य  मंत्री  :
 सरकार  को  रूई  के  निर्यात  के  ईस्ट  इंडिया

 काटन  एसोसियेशन  समेत  विभिन्न  संगठनों  से  अभ्यावेदन  मिलते  रहे  हैं  ।

 इन  भ्रभ्यावेदनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ale  पूर्ति  कौर  मांग  की  स्थिति  का  अध्ययन

 करने  के  सरकार  ने  हाल  ही  में  ६०,०००  गांठों  का  प्रौढ़  निर्यात  भ्रभ्यंश  छोड़ने  की  घोषणा  की

 है  जिसमें  ३०,०००  गांठें  बंगाल  देशी  की  कौर  ३०,०००  गांठें Ie  इंच  कौर  कम  की  स्टेपल  रूई  की  हैं  ।

 रुस  कौर  पुर्व  योरोपीय  देशों  को  उपभोक्ता  कौर  श्रद्धा-तेयार  वस्तुझों

 का  निर्यात

 1६८०.  श्री  हेम  बरुआ  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  रूस  ate  पूर्व  योरोपीय  बाजारों  में  भारतीय  उपभोक्ता

 तैयार  वस्तुद्नों  की  बिक्री
 की

 बड़ी  भारी  संभावना
 कौर

 यदि
 तो

 क्या  इस  दिशा  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  हे  ate  यदि  किया  गया  है
 तो

 इन  देशों  में  मार्केट  बढ़ाने  के  लिए  अब  तक  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?
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 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश
 :  श्र  रूस  ak  अन्य

 पुर्व  योरोपीय  देशों  में  बिक्री  की  संभावना  का  लगाना  कठिन  है  क्योंकि  सारा  व्यापार  राज्य

 व्यापार  प  द्वारा  किया  जाता  ह  ।  भारत  शर  इन  देशों  के  व्यापार  शिष्टमण्डल विशेष  रुपया

 भूगतान  के  कार्यक रण  का  पुनर्विलोकन  करने  ate  बिक्री  और  खरीद  की  संभावना  का  पता  लगाने

 के  लिए  समय  समय  पर  मिलते  हें  ।  कुछ  भारतीय  उपभोक्ता  तर  श्रद्धा-तैयार  यदि  खरीदार

 किस्म  मलय  स्वीकार  कर  इन  देशों  को  बेचा  गया  है  ।  इन  देशों  में  हमारे  वाणिज्यिक  प्रतिनिधि

 हमें  लाभदायक  जानकारी  भेजते  हैं  जिसे  व्यापार  सम्बन्धी  वार्ता  करते  समय  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 देहरादून  क  पत्रकार  सम्मेलन

 1६८१५  श्री  Hoo  देव  :
 व्या  सुचना प्रौढ़

 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  प्रेस  इन्फार्मेशन  ब्यूरो  के  इस  वह  जून  में  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  सदर

 मकाम  में  दिल्ली  से  एक  पत्रकार  दल  देहरादून  भेजा  था

 यदि  तो  इस  पर  कितना  धन  aa  हम्ना  शर

 क्या यह  सच  हं  कि  समाचारपत्रों ने  इस  पत्रकार  सम्मेलन  की  कटु  आलोचना  की  है  ?

 तौर  तीन  भारतीय  समाचार कौर  प्रसारण  मंत्री

 आकाशवाणी  are  गुजरात  प्रदेश  में  परिचालित  तीन  प्रमख  समाचारपत्रों  के  प्रतिनिधियों

 का  एक  पत्रकार दल  ११  PERN  को  खान  प्रौढ़  तेल  मंत्री  से  वार्ता  करने  के  जो  कुछ

 दिन  पूर्व  कवच  से
 ८०  मील  दूर  कलोल  में  तेल  के  मिलने  के  समाचार  की  घोषणा  करना  कौर  प्रयोगशाला

 उपकरण  प्रौर  उसके  प्रविधिक  महत्व  के  बारे  में  बताना  चाहते  देहरादून  ले  जाया  गया  ।  दोनों

 शआर  का  सड़क  माग  की  व्यवस्था  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  झ्रायोग  द्वारा  की  गयी  प्रेस  सुचना

 विभाग  को  इस  पर  कुछ  भी
 वच

 नहीं  करना  पड़ा  ।

 कुछ  समाचारपत्रों  में  इस  दौरे  की  आलोचना  इस  लिये  की  गयी  कि  घोषणा

 दिल्‍ली  में  न  कर  के  देहरादून  में  की  गयी  कौर  दूसरे  बड़ा  कौर  अधिक  प्रतिनिधियों  का  दल  देहरादून

 नहीं  ले  जाया  गया  ।

 मुस्लिम  निष्क्रमणाधथियों  को  सम्पत्ति  का  लौटाया  जाना

 at  ata  सिह  भदौरिया

 1६८२  ९  थी  हरविन्द  घोषाल

 श्री  प०  ग०  देव

 क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-का्ये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पूर्वी  ज़ोन  में  मुस्लिम  निष्क्रमणा्धियों  को  कितनी  सम्पत्ति  लौटाई  गई  कौर

 उसका  क्या  व्यौरा  है  कौर  wa  तक  कितनी  क्षतिपूर्ति  दी  गयी है
 ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  दो०  wie  इस  सम्बन्ध  में  पुनर्वास

 मंत्री  द्वारा  डा०  aaa  महमूद
 को

 लिखे  गये  पत्र  संख्या  १०  (  )  एम  ) /9e  १

 दिनांक  २६  PERQ  की  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जाती  है  ।  दिखिय  परिशिष्ट  १,  श्रीगन्ध

 संख्या  ८०]
 enna

 अ्रंग्रेजी
 T

 it  सस
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 सुनील  निर्माण  उद्योग

 {  att  asta  सिह  भदौरिया :

 सरदार  इकबाल  सिह  :

 ६८३८
 |  सहा साज कुमार  विजय  श्रीचन्द

 :

 ।  थी  ह्ह्ठ  ह  मालवीय :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मदीन  निर्माण  उद्योग  सम्बन्धी  बिकास  परिषद्‌  ने  झपना  कार्य  आरम्भ  कर  दिया

 है  ;  ग्रोवर

 )  at,  तो  उसका  क्या  ब्योरा  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  सनत भाई

 मदीन  निर्माण  उद्योग  सम्बन्धी  विकास  परिषद  की  पहली  बैठक  २०  १९६

 को  हई  र  इसने

 (१)  उपादान-लक्ष्य  ;  अधिष्ठापित  क्षमता  शादी  के  पूर्ण  उपयोग  के  लिये  उपायों

 सम्बन्धी  प्रइन  पर  विचार  के  लिये  विशिष्ट  निर्दिष्ट  उद्योगों  के  लिये  चार

 तालिकायें बनायी  हैं  ।  प्रौढ़

 (२)  एक  समन्वय  समिति  बनाई  है  जो  मुख्य  विवरण  a  विभिन्न  प्रकार

 की  मशीनों  दौर  ग्रहण-निमित  जैसे  कास्ट  अर  फार्गिग्स  जो  अ्धिकांडा

 मशीनी  उद्योग  के  लिये  समान  की  आवश्यकता की  मात्रा  निर्धारित  करेगी  ।

 उड़ीसा  एरिको  लिमिटेड

 1६८४.  श्री  चिन्तामणि  पाभिगरही  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 रेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  एरिको
 कटक

 को
 कृषि  झौजार  बनाने

 के
 लिये

 कोई  वित्तीय  सहायता  दी  ;

 यदि  तो  कितनी  धनराशि
 दी  गई  है  ;

 ar

 श्री
 तक

 क्या  प्रगति  की  गयी  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  कौर
 उड़ीसा  एरिको  लिमिटेड की  भ्रंश

 पंजी  में  उडीसा  सरकार  ने  ७३,०००  रुपये  का  अंशदान  किया  है  ।  इस  समवाय  को  उसी  सरकार  से

 उस  प्रकार  की  सहायता  मिलेगी  जिस  प्रकार  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों के  मिलती  है

 यह  कम्पनी  १९६१  में  रजिस्टर्ड हुई  थी  कौर  राष्ट्रीय
 लघु  उद्योग निगम  द्वारा

 क्रयावक्रय  झ्राघार  पर  मशीनें  प्राप्त  करने  के  लिये  पग  उठाये  जा  रहे  हैं
 ।

 तिब्बती  दरणार्थों

 Sat  चिन्तामणि  पाणिग्रहण :
 रि  |  of  go  ला०  बारुपाल :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ३१  १९६१  तक  भारत
 में  कितने  तिब्बती  शरणार्थी

 रह  रहे हे  थे  ;  करार

 उन  पर  जब  तक  कुल  कितना  धन
 खर्च

 किया  गया  है
 ?

 मल  प्रंग्रेजी
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 मंत्री  तथा  बे  दैनिक-कार्य  सूत्रों  जवाहरलाल  :  RRR  के

 श्रन्त तक लगभग तक  लगभग  ३३,०००  तिब्बती  शरणार्थी भारत  ara हैं  ।

 ३१  PERL  तक  उन  पर  कुल  ५८,३  १,९३१  रुपये  बचें  किये  गये  ।  अप्रैल से

 PERL  तक  के  प्रांकड़े  एकत्र  किये  जा
 रहे  है  कौर  प्राਂ

 त
 होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दिये  जायेंगे  |

 कर्मचारी राज्य  बीमा  योजना

 1६८६.  श्री  कया  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करोंगे  कि  :

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  wa  तक  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  के  ania

 ना ी  धनराशि  एकत्र  की  गयी है  ; कुल  कित

 योजना के  अधीन  कितने
 अस्पताल  बनाये  गये  हैं  ;

 इस  योजना  पर  इसके  प्रारम्भ  होने  के  समय  से  कुल  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गयी

 है  ;  कौर

 इस  योजना  कूल  कितने  कर्मचारी  हैं  ?

 श्रम  कौर  रोजगार  तथा  योजना  उपमंत्री  ल०  ना०  :  ४€,  Yo, S®, RAS

 रुपये  केन्द्रीय  सरकार  से  भ्रनदान  कौर  विनियोजन  श्राद्ध  से  ara  शामिल
 |

 पांच  अस्पताल  निर्माणाधीन  हैं  श्र  इनमें  से  चार  १९६२  तक  पुरे  हो  जायेंगे  ।

 वर्तमान  aerate  में  €  विभाग  खोले  गये  हैं  जिनमें  २७३  बिस्तरों की  व्यवस्था  है  ।

 ३१-३-६१  तक  २८,६८,१२,११९  रुपये  ।

 राज्य  योजना  के  अधीन

 खाने  वाले

 चारियों  की  कुल  संख्या

 ग्रान्ट्स  प्रदेश  YY, GXo

 ग्रासिम  Roo

 विहार  o,&Xo

 me गुजरात

 केरल  ६७,२००

 मध्य  प्रदेश  WX,o00

 मद्रास  2,528,240

 ¥,59,Yoo
 a  पदर
 मसूर  98,200

 20  उड़ीसा  २३,०००

 ११  पंजाब  ४३,४००

 हुर  राजस्थान  Ra, CYo

 उत्तर  प्रदेश 23.0  १,  ५१,२००

 a4  पश्चिम  बंगाल  GY,900

 gy  दिल्‍ली  राज्य-क्षेत्र  )  ६१,०००

 ee  ee

 अकाथ
 कुल  85,195,  R00

 fra  sash  में
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 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कर्मचारियों  का  स्थानान्तरण

 1६८७.  थी  तंगदिली  :  क्या  श्रीवास  ate  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  स्थायी  एवं  श्र्धस्थायी  कर्मचारियों

 जिन्हें  राजस्थान  लोक  निर्माण  विभाग  में  स्थानातरित  किया  गया  ga:  केन्द्रीय  लोक
 '

 निर्माण  विभाग  में  बदल  दिया  गया  है  ok  विभिन्न  डिवीजनों में  तैनात कर  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  उन  सब  कर्म  चारियों  को  यात्रा  तथा  दैनिक  भत्ते  कौर  योगदान

 feat  गया  है  ;  ग्रोवर

 यदि  तो  इस  का  क्या  कारण  है  ?

 श्रीवास
 कौर  संभरण  उपमंत्री  अनिल  go  :  जी  हां  ।

 ate  (7)  मामला  राजस्थान  राज्य  सरकार  के  पराम से से  विचाराधीन  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाओं

 1६८८.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कि  :

 निम्न  सरकारी
 क्षेत्र  की  परियोजना  स्थापित  करने  का  कुल  अनुमानित  व्यय  कया

 होगा  :

 |  )  दो  भारी  बिजली  के

 सही  माप  श्रौजार  परियोजनाएं  ;

 भारी  प्लेट  सनौर  बर्तन  कारखान े;

 भारी  कम्प्रेसर  एवं  पम्प  परियोजनाएं  ;

 फॉसफोरस  संयंत्र  ;

 डीज़ल  इंजन  कारखाना ;

 जनता  कार  निर्माण  परियोजना  ;  कौर

 इन  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  के  लिये  कौन  से  देश  परियोजना वार  वित्त  दे

 रहे  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  ate  विवरण  संलग्न  है
 |  परिशिष्ट

 १,  अनुबन्ध  सख्या  ८१]

 शोलापुर  स्त्रीलिंग  एण्ड  वीविंग  मिल्स  लि०

 1६८६.  श्री  सोनवानी  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 स्वायत्त  ऋणदाता  निगमों  द्वारा  शोलापुर  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  मिल्स  लि०  को  कुल

 कितने  सरकारी  ऋण  दिये  गये  कौर
 उन

 में  से  कारखाने  ने  कितनी  राशि  लौटा  दी  है
 कौर  कितनी

 राशि  ant  श्रवदिष्ट  है
 ;

 a

 मल  प्रंग्रेजी  में



 १६  १८८३  लिखित  उत्तर  ं  ह

 मिल  की  कुल  कितनी  उत्पादन  क्षमता  बेकार  पड़ी  है  ;  शर

 (7)  क्या  मिल  के  प्रबन्धक  पूरी  क्षमता  तक  मिल  को  चला  सकते  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  ह! |  कानूनगो  )  :  न  तो  औद्योगिक  वित्त  निगम  ने  कौर  न  ही  राष्ट्रीय

 उद्योग  विकास  निगम  ने  शोलापुर  मिलों
 को  कोई  ऋण  दिया  तथापि  बम्बई  की  तब  की  सरकार

 ने

 कब
 भी  महाराष्ट्र  सरकार  geuy  में  मिल को  ev  लाख  रुपये  का  ऋण  दिया  था  ।  समूचे

 ऋण  की  अदायगी  wat  बकाया  है  |

 CEXE—FO  में  कम्पनी  के  ८१०००  तकुए  tYYo  करघे  चल

 रहे थे  जब  कि  स्थापित  क्षमता  ५२३२  तकुझओं श्रौर २२३४ ौर  २२३४  करघों  की  तथापि  मिल के

 व्यवस्थापकों  का  मिल  को  उसकी  पूरी  क्षमता  पर  चलाने  के  लिये  उसका  आधुनिकीकरण  एवं

 नवीकरण  का  कार्यक्रम  area  करने  का  विचार है  |

 लग

 Geo.  श्री  क्क्०  मालवीय  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  लघु  उद्योग  विकास  राष्ट्रीय  लघु  उद्योगों  तथा  लघ  उद्योग  संस्थानों  द्वारा

 जारी  किये  गय  आवेदन  प्रपत्र  तथा  बुलेटिन  अंग्रेजी  में  ही  प्रकाशित  किये  जाते हैं

 यदि  तो  कया  इनमें  से  कुछ  हिन्दी  में  भी  प्रकाशित  किये  गये  हैं  ;

 यदि  तो  उनके  नाम  क्या  हैं  ;

 यदि  हिन्दी  में  एक  भी  बुलेटिन  प्रकाशित  नहीं  किया  गया  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 शर  उन्हें  हिन्दी  में  भी  प्रकाशित  करने  की  व्यवस्था  कब  तक  कर  दी  जायेगी  ?

 उद्योग  मंत्री  मनुभाई
 :  से

 लघु  उद्योग  विकास  आयुक्त  तथा  लघु

 उद्योग  सेवा  संस्थाओं  द्वारा  TT  उद्योगों  पर  भ्रंग्रेजी  शौर  हिन्दी  दोनों  में  ही  पुस्तिकाएं  प्रकाशित की
 जा  रही  हैं  ।  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  लिमिटेड  ने  भी  अनेक  पर्चे  तथा  मशीनों  की

 खरीद  की  वात  हिन्दी  कौर  अंग्रेजी  में  प्रकाशित  की  हैं  ।

 set  ही  नहीं  उठता  ।

 लोदी  कॉलोनी में  क्वार्टरों  को  चार  दीवारी को  गिराना

 1६९१.  श्री  राम  गरीब  :  क्या  श्रीवास  शौर  संभरण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  लोदी  नई  दिल्‍ली  में  सरकारी  क्वार्टरों  के  साथ  लगे  घास

 के  मैदानों  के  ईद॑  firs  की  चारदीवारी  को  गिरा  कर  बनाया  जा  रहा

 यदि  हां  तो  इस  पर  कितना  व्यय  होगा  ;

 दीवारें  जी  भ्रच्छी  हालत  में  दिखाई  देती  हैं  उनको  गिराने  के  कया  कारण  हैं  ?

 एसा
 n

 प्रवास  धौर  सभरण  उपमंत्री  अनिल  go  :  से  (7).

 कोई  काम  नहीं  चल  रहा  है  ।  तथापि  माचं/श्रप्रैल १६६०  में  लोदी  कालोनी नई  दिल्‍ली  के  कुछ
 $<.

 ae  भ्रंग्रेजी में
 929  (Ai)



 WAR  लिखित  उत्तर  गुरुवार  १०  १९६६१

 बी  टाइप  के  क्वार्टरों  की  चारदीवारी  ate  द्वारों  के  खीमें  गिरा  कर  लगभग  ¥o,0008qq  की  लागत

 से  बनवाये गये  थे
 ।

 ये  दीवारें  कई  स्थानों  पर  घास  गई  सीधी  नहीं  रही  थीं  कौर  उस  क्षेत्र  में

 भूमिगत
 जल

 की  ऊंची  सतह  के  कारण  शोरा  जमने  लगा  था  ।

 प्रकर  नई  में  नौकरों  के  क्वार्टरों  का  गिराया  जाना

 TEER.  श्री  राम  गरीब
 :

 कया  आवास  कौर  संभरण  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  नई  दिल  में  अ्रकबर  रोड  आसपास  के  क्षेत्रों  में  बंगलों  के  साथ  लगे  किन्हीं

 नौकर  को  हाल  में  गिराया  गया

 यदि  तो  इसके क्या  कारण  कौर

 उन  के  स्थान  पर  नये  क्वाटर  बना  दिये  गये  हैं  प्रौढ़
 उन

 पर  कितना  व्यय  gars
 ?

 ate  संभरण  उपमंत्री  अनिल  कु०  :  हां  ।  अकबर

 रोड  पर  बंगला  नम्बर  २  से  लगा  नौकर  जो  डाक  व  तार  विभाग  का  गिरा  दिया  गया

 क्वाटर  उसकी
 उपयोगिता

 अवधि  से  कहीं  पुराना  हो  चुका  था  उसकी  मरम्मत

 पर  प्रतीक  खर्च  जाता  था  ॥

 उसी  स्थान  पर  नये  बनाये  जा  रहे  उन  पर  १८०००  रूपये की  लागत

 का  श्रनसान है । भ्झ है  |

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  tirana  कौर  मेकेनिकल  संघ  डिवी  धन

 PEQz.  श्री  तंगामणि  :
 क्या  श्रीवास  ate

 संभरण  मंत्री यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  बिल्डिंग  डिवीजनों  के  क्या  नाम  जिसके  क्षेत्रा

 शिकार  में  इलेक्ट्रिकल या  मेकेनिकल  सबडिवीजन या  सेक्शन

 क्या  उन  सब डिवीजनों  या  सेक्टरों  के  कार्य-संचालन  में  कोई  प्रशासनिक  या  प्रविषिक

 कठिनाइयां  भाई

 यदि  नहीं  तो  क्या  सरकार  सब  इलेक्ट्रिकल  डिवीजनों  को  समाप्त  करके  उनके  विभिन्न

 इलेक्ट्रिकल  सब-डिशीज नों  या  को  बिल्डिंग  डिवीजनों  के  साथ  लगाने  की  वांछनीयता  का  विचार

 कौर

 यदि  नहीं  तो  इसके  कया  कारण  हूँ
 ?

 + Frater,  श्रावण  site  संभरण  उपमंत्री  अनिल  Fo  एक  विवरण

 संलग्न है  ।  परिशिष्ट  १,  aaa  संख्या  ८२]

 जी  नहीं

 ७५  .....
 कौर  सभी  इलेक्ट्रिकल  डिवीजन  समाप्त  नहीं  किये  जा  इन  डिवीजनों  की

 बड़ पर
 तने  के  कामों  को  चलाने  के  लिये  जरूरत  है  जिनके  लिये  ऊंचे  दर्जे

 के  प्रविधिक  पर्यवेक्षण  की

 मल  aaa  में



 te  १८८३  )  लिखित  उत्तर  ५ े

 रत  होती  है  ।  ऐसा  उच्च  प्राविधिक  पर्यवेक्षण  बिजली  के  कामों  के  बारे  में  एक्जीक्यूटिव  इंजीनियर

 के  द्वारा  नहीं  किया  जा  सकता
 |

 छोटे  कामों  को  करने  वाले  इलैक्ट्रिकल  या  मैकेनिकल

 सब  उन  मामलों  में  जहां  बिजली  या  सिविल  कामों  का  समन्वय  करने  के  लियें  जरूरी  होता

 या  जहां  उनको  दर  के  बिजली  डिवीजन  के  साथ  मिलाने  के  कारण  उन  पर  नियन्त्रण  न  रहता

 सिविल  डिवीजनों  के  साथ  मिला  दिया  जाता  है  ।  इस  कारण  सब  इलेक्ट्रिकल  सेब-डिवीजनों  को

 बिल्डिंग  डिवीजनों  के  साथ  मिलाने  का  सवाल  पैदा  नहीं  होता  |

 बिजली  कौर  श्रौद्यातिकी  सब्-डिवीजन

 1६९४.  श्री  amar  :  क्या  श्रीवास  कौर  संभरण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  वर्ष  पूर्व  एक  बिजली  सब-डिवीजन  कौर  एक  श्रौद्यानिकी

 डिवीजन  को  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  नई  दिल्‍ली  डिवीजन  के  साथ  लगा  दिया  गया  Ut,

 क्या यह  सच  है
 कि

 कुछ  समय  पश्चात्‌  बिजली  ate  श्रौद्यानिकी
 सब-डिवीजनों

 को

 डिवीजन  से  हटा  दिया  गया  ate  उन्हें  बिजली  आर  श्रोद्यानिको  डिवोजनों  के

 शिकार  में  बदल  दिया  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 से  कोई श्रीवास  तथा  संस्मरण  उप मंत्रो  ira  कु०

 बिजली  या  श्रौद्यानिकी  सब-डिवीजन  को  डिवीजन  के  साथ  नहीं  लगाया  गया  तथापि  बिजली  कौर

 औद्यानिकी  के  कुछ  सेक्शन  श्रफस  रों  को  रोड  क्षेत्र में काम  के  लिए  डिवीजन के  एक  स्थायी

 सब-डिवीजन  के  साथ  लगा  दिया  गया  था  ।  प्रशासनिक  सुविधा  की  दृष्टि  RENE  में  यह  दूसरा

 किया  गया  कि  बिजली  शौर  श्रौद्योगिकी  के  इन  कामों  ate  कर्मचारियों  को  सुपरिंटेंडिंग

 मध्य  बिजली  नई  दिल्‍ली  wa  बिजली  सकते  संख्या  १  कहा  जाता

 अझर  औद्यानिकी  नई  दिल्‍ली  के  नियन्त्रण  में  कर  दिया  जाए  |

 गुजरात  में  उर्वरक  फैक्टरी

 TREY.  भी  मो ०  To  ठाकुर  :
 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  में  गुजरात  में  एक  उकेरा  फैक्ट  री  स्थापित

 करने  का  कर  लिया

 यदि  हां  तो  उसका  क्या  ब्यौरा  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :  भारत  सरकार  ने

 गुजरात  राज्य  सरकार  के  इस  प्रस्ताव  को  कि  वहां  राज्य  में  एक  उकेरा  hacd  स्थापित  की

 स्वीकार  कर  लिया है  ।  राज्य  सरकार  ब्यौरा  तैयार  कर  रही  जिसका  यथासमय

 परीक्षण  किया  जब  लाइसेंस  के  लिये  प्रार्थना  पत्र  प्राप्त  हो  जाएगा
 ।

 मूल  भर ग्रेजी  में
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 दिल्‍ली  में  निष्क्रिय  भूमि

 1६९६.  ह»  Wo
 क्या  पुनर्वास  तथा  wed  संपर्क-कार्य  मन्त्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्य  q  सरक  र
 ने  दिल्‍ली  में  निष्क्रिय  भूमि  को  नीलाम  करने  के  बारे  में  कोई  निश्चित

 नीति  निर्धारित  की  ौर

 निष्क्रिय  भूमि  को  नीलाम  करने  के  बारे  में  जो  नीति  निर्धारित  की  गई  उसका  क्या

 ब्यौरा  है  ?

 मंत्री  दी  ao  :  हां  |

 दिल्‍ली  राज्य  में  भूमि  की  सब  बिक्री  और  चाहे  वह  कृषि  भूमि  हो  या

 सरकार  द्वारा  बनाई  गई  बस्तियों  नगरीय  क्षेत्रों  के  बाहर  भूमि  या  निष्क्राम्य  नगरीय  भूमि

 १६  १९६१  से  बन्द
 कर

 दिया  गया  है
 ।

 तथापि  यह  प्रतिबन्ध  उन  भूमियों  पर  लागू  नहीं  होता

 जो  नीलाम  की  जा  चुकी  हैं  कौर  बोली  स्वीकार  कर  ली  गई  हैं  या  जिनके  बारे  में  आवंटन  की

 कदा  उन  लोगों  को  भेज  दी  गई  हैं  उनके  द्वारा  स्वीकार  की  जा  चुकी हैं  परन्तु  स्थानान्तरण

 बेज  का  मामला  केवल  मूल्य  की  वसूली  या  समायोजन  के  कारण  निलम्बित  है  ।  उन  भूमियों  के  बारे

 में  जिनकी  बोली  १६  १९६१  से  पहले  पक्की  नहीं  की  गई  या  स्थानान्तरण  की  पेशकशें  स्वीकार

 नहीं  की  गई  भूमि  मुख्य  आयुक्त  दिल्‍ली  को  यह  विचार  करने  के  लिये  पेश  कर  दी  है  कि  कया  उसे

 दिल्‍ली  प्रशासन  की  विकास  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  इसकी  जरूरत  है  ।

 सभा  पटल  पर  रखें  गये  पत्र

 हथकरघा  उद्योग  द्वारा  सम्बन्धी  कार्यकारी  दल  का  प्रतिवेदन

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो  :  में  हथकरघा  उद्योग  द्वारा
 की  गई  प्रगति  को  ग्रां कने

 कौर  इसके  ग्रामों  विकास  के  लिये  सिफारिशें  करने  के  हेतु  सरकार  द्वारा  नियुक्त  किये  गये  कार्यकारी

 दल  की  रिपोर्ट के  बारे  में  दिनांक  ५  PERe  के  गजट में  प्रकाशित  सरकारी  संकल्प  संख्या
 ४  (84)

 टैक्स  (सी)/६०  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता हूं
 ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  Tao  टी०  ३०६१/६१)

 केन्द्रीय  रेशम  ate  PERR  ate  हिदुस्तान  साल्ट

 कम्पनी  लिमिटेड  का  arias  प्रतिवेदन

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  श्रीमान  ।  मैं  निम्नलिखित  पत्रों
 की

 एक-एक  प्रति  सभा

 पटल  पर  रखता हूं

 केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  १६४८  की  धारा  १३  की  उप-धारा  (3 \  के  श्रन्तगंत

 Ms  hae दिनांक  २६  १९६१  की  ता  [  जी०  एस०  कार  €७६  में

 प्रकाशित  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  )  gee  ।

 +मल  अंग्रेजी  में



 १८८३  आयकर  विधेयक  3५५४

 )  कम्पनी  RENE  की  धारा  GRE  की  उप-धारा  (१)

 भअन्तगत  हिन्दुस्तान  साल्ट  कम्पनी  जयपुर की rag  i

 की  वार्षिक  aan  पलित  3a  दर  फ  निप  ब अ महालेखा

 परीक्षक  की  टिप्पणियों  सहित  ।

 उपरोक्त  कम्पनी  के  कार्य  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 में  रखी  गई
 ।

 रेखीय  संख्या  टी०--२०६२/६१श्रौर  ३०६३/६१]

 सरकारी  भ-गहिरी  wear  करने  वालों  का  ames  १९६१

 ate  संभरण  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  Fo  गोपाल  श्रीमान

 सरकारी  भू-गृहिणी  कब्जा  करने  वालों  का  REXS  की  धारा  १३

 की  उप-धारा  (३)  के  wears  दिनांक  १०  १९६१  की  अधिसूचना संख्या  जी०  एस०  कार

 9i9é  में  प्रकाशित  सरकारी  भू-गृहिणी  कब्जा  करने  वालों  का  संशोधन

 REEL  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हुं  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०--३०६४/६१]

 आद्योगिक  विवाद  संशोधन  १९६१  कौर  कोयला  खनन  सम्बन्धी

 औद्योगिक  समिति  के  भ्रधिवदान  के  मुख्य  frond

 fort  उपमंत्री
 आबिद  :  में  निम्नलिखित पत्रों  की  एक-एक  प्रति  सभा

 बटल  पर  रखता हूं
 :--

 औद्योगिक  विवाद  १९४७  की  ३८  की  उप-घारा  (४)  के  rata

 दिनांक  १  १९६६१  की  भ्र धि सुचना  संख्या  जी०  एस०  शिकार  ८५७  में

 प्रकाशित  औद्योगिक  विवाद  संशोधन  १९६१  ।

 कोयला  खनन  सम्बन्धी  औद्योगिक  समिति  के  १९६१  में  नई  दिल्‍ली में

 हुए  आठवें  अधिवेशन  के  मुख्य  निष्कर्ष  |

 में  रखी  गई
 ।

 देखिये  संख्या  एल०  TYo—~JORY/EL MIT  ३०६६/६१]

 र  नन  eee  tte

 want  १९७  १

 प्रवर  समिति  का  प्रतिवेदन

 कशी  जगनाथ  राव  रापट )  :  प्राय  कर  तथा  अधिकर  सम्बन्धी  विधेयक  का  समेकन

 तथा  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  सम्बन्धी  प्रवर  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हुं  ।

 साक्ष्य

 pet  जगनाथ राव  :  में  आय  कर  १९६१  सम्बन्धी  प्रवर  समिति  के  समक्ष

 दिये  गये  साक्ष्य  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 कलिल  टाडा

 मल  अंग्रेजी  में में



 OLR ६  संघ  राज्य  क्षेत्र  कोर्ट  फोन  विधियां )  १०  PAR

 विधेयक

 भारतीय  दंड  संहिता  विधेयक

 गृह्य  मंत्री
 (ett  लालबहादुर  शास्त्री  )  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारतीय दण्ड

 संहिता  में  ५  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जायें  ।

 tora  महोदय :  प्रदान  यह  है  :

 सकी  भारतीय
 दण्ड  संहिता  ५ में अ्रय्ेतर  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित श
 करने  की  अनुमति दी  जायें  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 शी  लाल  बहादुर  areal  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता हूं  ।

 लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक

 tafe  मंत्री  श्र०  कु०  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  कि  :

 प्रतिनिधित्व  १९५०  ate  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  १९४५१  में

 wie  संशोधन  करने  वाले  ate  द्वि सदस्यीय  निर्वाचन  क्षेत्र

 १९६१  में  कुछ  मामूली  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित करने

 की  अनुमति दी  जाये  ।”

 पाध्या  महोदय  :  प्रदान यह  है

 लोक  प्रतिनिधित्व  १९४५०  शर  लोक  प्रतिनिधित्व  REx?

 में  भ  संशोधन  करने  वाले  शरर  द्विसदनीय  निर्वाचन  क्षेत्र

 १९६१  में  कुछ  मामूली  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने
 की  अनुमति  दी  जाये  ह

 || प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा

 श्री wo  सेन
 :
 मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हुं

 |

 संघ  राज्य  क्षेत्र  ate  कोर्ट  फीस  विधेयक )

 उपमंत्री  :  में  प्रस्ताव  करती  हूं  कि  :

 कुछ  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  लागू  स्टाम्प  शुल्क  कोर्ट  फीस  से  सम्बन्धित  विधियों  में

 संशोधन  करने  तथा  कुछ  का  निरसन  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाये  0.0

 दाशमिक  सिक्का  प्रणाली  को  लागू  करने  के  साथ  ही  यह  श्रावस्ती  हो  गया  है  कि  स्टाम्प  अधिनियम

 तथा  कोर्ट  फीस
 अधिनियम के  अधीन  लगाये

 जाने  वाले  स्टाम्प  तथा  कोर्ट  फीस  की  दरें  दाशमिक
 7  सैनिकों

 नए

 मल  wash  में



 १४  १८८३  (  )  संघ  राज्य  क्षत्र  फीस  विधियां  )  SKS

 में  नियत  कर
 दी

 जाये
 |

 इस  विधेयक  का  मुख्य  प्रयोजन  यह  है  fae  मणिपुर  कौर  त्रिपुरा में  चालू  स्टाम्प

 तथा  कोर्ट  फीस  को  उसके  निकटवर्ती  श्रासाम  राज्य  में  विद्यमान  दरों  के  समान  कर  दिया  जाये---आसाम

 राज्य
 में  कोर्ट  फीस  तथा  स्टाम्प  शुल्कों  को  दशमिक  सिक्कों  में  पहले  ही  किया  जा  चुका  है

 ।  हालांकि

 सिक्के  दशमिक  प्रणाली  में  बदल  गये  हैं  किन्तु  फिर  भी  विधेयक  में  कुछ  ऐसी  बाते ंकी  गई  हैं  जिनसे
 कि

 इन  संघ  क्षेत्रो ंमें समानता बनी  रहे  ।  कोटे  फीस  के  मामले  में  मनी  पुर  तथा  त्रिपुरा  में  जो  कुछ  होगा  वही

 हिमाचल  प्रदेश  में  भी  होगा  ।  स्टाम्प  शुल्क  के  बारे  में  यह  नहीं  हो  सकता  क्योंकि  नवम्बर  840.0 8.0 से

 पंजाब  में  स्टाम्प  शुल्क  में  ५०  प्रतिदिन  की  वृद्धि  हो  गई  है  ।  पंजाब  की  यह  वृद्धि  हिमाचल  प्रदेश  पर  भी

 लागू  होगी  ।  लेकिन  हिमाचल  प्रदेश  के  मामले  में  हमें  यह  ध्यान  रखना  होगा  कि  वहां  के  लोग  इतनी

 बढ़ी  हुई  फीस  सहन  नहीं  कर  सकते  |  इसलिये  हिमाचल  प्रदेश  में  हमें  वह  स्थिति  रखनी  होगी  जो  कि

 पंजाब  PE Ro a Ta Ay | से  पूर्व  थी  |  इसी  कारण  इस  विधेयक की  धारा २  में यह  व्यवस्था की  गई  है

 पंजाब ने  geyc a में  ata  सिक्का  प्रणाली  श्रपनाई  थी  ।  इस  पद्धति के  भ्र पना ने  के  कारण

 क्योंकि इस  में  हिसाब  किताब  पुरे  सिक्कों  में  करना  राजस्व  में  कुछ  वृद्धि  हुई  थी
 ।

 इस  तरह  कुछ
 मामलों में  राजस्व  में  थोड़ी  सी  वृद्धि  हो  जायेगी  पर  किसी  भी  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  राजस्व  में  बहुत  afer

 कोर्ट
 वृद्धि  नहीं  होगी

 ।
 हिमाचल  प्रदेश  में  स्टाम्प  शुल्क  में  बहुत  थोड़ी  सी  वृद्धि  होने  की  संभावना  है

 ।

 फीस  राजस्व  में  २८,०००  रु०  की  विधि  हो  जायेगी ।

 त्रिपुरा  झा साम  के  निकट  है  ।  आसाम  में  स्टाम्प  शुल्क  काफी  दिन  हुए  तभी  संशोधित  हो  चूका
 था  ।

 सन्‌  १९२२  से  स्टाम्प  में  निरन्तर  संशोधन  कर  रहा  लेकिन  त्रिपुरा में  कोई  भी

 विधि  लागू  नहीं  की  गयी  |  इसलिये  वहां  स्टाम्प  शुल्क  में  ५०  से  १००  प्रतिशत  तक  की  वृद्धि  होगी  |

 यह  बोझ  कुछ  अधिक  सिद्ध  नहीं  होगा ।

 मनीपुर  में  स्टाम्प  शुल्क  में  थोड़ी  सी  वृद्धि  दोगी  ।  कोर्ट  फ  स  में  कवल  ८,०००  रुपये  की  वृद्धि

 होगी  ।
 जिस प्रतिशत  के  हिसाब से  श्रीराम  ने  अपन  यहां  वृद्धि  की  है  उसी  प्रतिशत के  हिसाब से

 मनीपुर में  भी  वृद्धि  की  जायेगी  ।

 जिन  दिनों  ये  क्षेत्र  राजा  महा  राजाओं द्वारा  प्रशासित  होते  थे  उन  दिनों  यहां  कोई  विर्दे अ्रथवा

 नियमित  विधियां  थीं  ।  इनके  विलय  के  पश्चात  वहां  केन्द्रीय  विधियां  लाग की  गयीं  ।  फिर  भी  पड़ौसी

 राज्यों  में  होने  वाले  परिवतंनों  के  अनुकूल  यह  परिवर्तन  नहीं  हो  सका  ।  सामान  रुप  बनाने  के  लिये  ही
 विधेयक  प्रस्तुत  किया  है  ।

 rere  महोदय  :
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  षित  |

 फी  दीदार देव  इस  विधेयक के  द्वारा  त्रिपुरा तवा  हिमाचल  प्रदेश  में

 स्टाम्प  तथा  कोटें  फीस  विधियों  को  लागू  क  रना  तथा  उस  में  संशोधन  किया  जायेगा  ।  इस  विधेयक  के

 उद्देश्य  मालूम  पढ़ते  एक  तो  यह  है  कि  स्टाम्प  शादी  की  दरों  को  रुपये  तथा  नये  पैसों  में  बदलना

 तथा  दूसरा  यह  है  कि  मनीपुर  तथा  त्रिपुरा  में  उस  स्टाम्प  शुल्क  अधिनियम  को  लागू  करना  जो  कि  अशास

 में  लागू है  ।  तथा  पंजाब  में  प्रचलित  स्टाम्प  शुल्क  को  हिमाचल  प्रदेश  में  लाग  करना  |

 त्रिपुरा  के  बारे  में  में  कुछ  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  स्वयं  यह  स्वीकार

 किया है  कि  इस  विधेयक
 के

 लागू  हो  जाने  के  बाद  वहां  स्टाम्प  शुल्क  मैं  १००  प्रतिगत  तक  की  वृद्धि  हो
 जायेगी  ।

 लेकिन
 इस

 विधेयक
 को

 लागू  करने  से  पूर्व  मैं  यहां  बता  देना  चाहता  हूं  कि  वहां  की  स्थानीय

 स्थितियों  को
 नी

 ward  में  रखना  चाहिये  Page  एक  पिछड़ा
 स्थान  है  शर  देवा  के  शेष  भाग  से

 कि

 मूल  परं ग्रेजी  में



 94S  संघ  राज्य  क्षेत्र  भ्र  कोर्ट  TS  LAL प ्त्र गया  )  १०  १९६१

 faq

 [at  दशरथ

 पु थक  है  ।  वहां  के  रहने  वालों  की  झ्राधिक  स्थिति  बहुत  ही  खरा  है  कोर्ट  फीस  तथा  स्टाइल  मुल्कों  में

 समानता  लाने  से  पूर्वे  सरकार
 को

 इस  प्रश्न  पर  विचार  करना  चाहिये  कि  सभी  स्थानों  के  व्यक्तियों
 के

 रहन  सहन  का  स्तर
 समान

 हो
 जाये  ।

 दरों  में
 जो

 वृद्धि
 की

 गई  है  वह  समूचित नहीं  है  ।  इसके  विपरीत

 औचित्य इस  बात  का  है  कि  शुल्कों  तथा  wea  फीसों  को  कम  कर  दिया  जाये  ।

 tail
 to  walt  सिह

 :
 में  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  |  यह  विधेयक

 बहुत  सादा  है
 |

 इस  का  उद्देश्य  भी  बहुत  ही  स्पष्ट  है  ।  विधेयक  के  खंड  ६  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को

 ब्योरेवार  जानकारी  देनी  चाहिये  थी  यह  धारा  नये  श्रीराम  श्रधघिनियम  के  लागू  होने  तथा  १  ६

 १६५०  के  बीच--भारतीय स्टाम्प  शुल्क  4.  ग्र घि नियम  PGEE  इस  तिथि  को  लागू  gat  था--की

 अवधि  में  इकट्ठे  किये  गये  स्टाम्प  शुल्क  के  लगाये  जाने  को  मान्यता  प्रदान  यह  एक  कार्य
 को

 वेध  बनाना  है  ।  इस  अवधि  में  aaa  में  लगाये  गये  स्टाम्प  शुल्क  की  दर  अधिक  थी  जबकि

 मनीपुर  में  इसकी  दर  काफी  कम  थी  ।  इस  कारण  सरकारी  कोष  को  जो  उसकी  जिम्मे

 दारी किसी  न  किसी  व्यक्ति जो  भी  इसके  लियें  उत्तरदायी  निश्चित की  जानी  चाहिये  ।  प्रौढ़

 इस  मामले की  जांच  कराई  जानी  चाहिये  |  सरकार  को  सब  प्रकार  के  करा प्रवचनों को  रोक  कर  तथा

 कुछ  उन्मुक्तियों को  समाप्त  करके  राजस्व बढ़ाने  का  प्रयत्न  करना  चाहिये  ।  विभिन्न  राज्यों  में

 स्टाम्प  शुल्कों  तथा  चोटें  फीसों  की  दरों  में  जो  ग्र समानता यें हैं  उन्हें  समाप्त  किया  जाना  चाहिये  |

 श्रीमती  आल्वा
 :  श्री  दीदार  देव  ने  त्रिपुरा तथा  मनीपुर  की  स्थिति का  वर्णन  करते  हुए

 इस  विधेयक  का  विरोध  किया  है
 ।

 लेकिन  ag  शायद  यह  भूल  गये  कि  इस  वृद्धि का  अनुमोदन  त्रिपुरा

 परामर्श  समिति  ने  किया  है  जिस  के  कि  वह  स्वयं  एक  सदस्य  हैं  ।  त्रिपुरा  की  ३५  से
 ४०  लाख

 रुपये  है  जब  कि  वहां  का  खर्चा  ६  से
 ८

 करोड़  रुपये  तक  प्रतिवर्ष है  ।  यह  वृद्धि  तो  मामूली  सी  वृद्धि  है
 |

 अगर  पड़ौसी  राज्यों  में  प्रचलित  दरों  को  देखा  जाये  तो  यह  वृद्धि  मामूली  सी  है  ।  इसलिये  इस  शुल्क का

 विरोध  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।

 जब  हम  दशमिक  पंद्धति  को  wearer  चाहते  हैं  तो  हमारे  लिये  यह  श्रेयस्कर  है  कि  हम  इन  संघ

 राज्य  क्षेत्रों  में  भी  समान  विधियां  लागू  करें  ।  मेरा  विचार  है  कि  स्टाम्प  शुल्क  तथा  फीस  में

 वृद्धि  करने  से  जनता
 को

 कोई  खास  परेशानी  नहीं  होगी ।

 fmm  महोदय
 :

 प्रदान  यह  है
 :

 कुछ  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  लागू  स्टाम्प  शुल्क  कौर  कोर्ट  फीस  से  सम्बन्धित  विधियों  में

 संशोधन  करने  तथा  कुछ  का  निरसन  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाये  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  चूंकि  खंडों  के  बारे  में  कोई  ate  संशोधन  नहीं  है  मत  में  सभी  खंडों  को  मतदान

 के  लिये  एक  साथ  रणतुंगा

 ६,  श्रचिनियमन
 सन  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  को  रंग  बने  ।
 पन

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 oe

 माह  प्रंग्रेजी  में
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 खंड  १  से  ६,  प्रधिनियमन  सुत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये
 गये

 श्रीमती  ह प्रौल्वा क  में  प्रस्ताव करती  हूं

 विधेयक  पारित  किया  जाये  14.0

 झत्च्यकष  महोदय  :  प्रदान यह  है

 विधेयक  पारित  किया  जाये  8.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat

 ee

 न्यूनतम  मजूरी  )
 विधायक

 fort  उपमंत्री  आबिद  :
 श्री  नंदा

 की
 से  में  प्रस्ताव  करता हूं  “--

 न्यूनतम मजूरी  अधिनियम  १९४८  ata  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  राज्य

 सभा  द्वारा  पारित  किये  पये  रुप में  विचार किया  जाये  ।  ''

 वर्तमान  अधिनियम की  विद्यमान  रूप  में  निश्चित  व्यवस्था  है  कि  २३१  REKE  तक

 अनुसूचित  नौकरियों  के  सम्बन्ध  में  न्यूनतम  मजूरी  के  प्रारम्भिक  निर्धारीकरण  समाप्त  हो  जाना

 चाहिये  ।  यह  तिथि  व्यतीत  हुए  काफी  समय  हो  गया  है  कौर  मजूरी  निर्धारण  का  काम  भी  लगभग

 समाप्त  हो  गया  है  इत  तिथि  के  निर्धारित  किये  जाने  का  प्रयोजन  पुरा  हो  गया  है  ग्र  उसको  रख ने

 का  कोई  महत्व  नहीं  पार्क  समय  सी  मा  सम्बन्धी  उपबन्धों  को  बिल्कुल  हटा  देने  का  विचार है  ताकि

 जहां भी  कहीं  मजूरी  निर्धारित  करना  आवश्यक  वहां  इसके  कारण  कोई  बाघा  पैदा न  हो  ।

 ag  सुनिश्चित करने  के  लिये  एक  उपबन्ध  भी  सम्मिलित  कर  दिया  गया  है  कि  वर्तमान

 नियम  के  अप्रसन्न  न्यूनतम  मजूरी  के  निर्धारण  तथा  पुनरीक्षण  के  काम  का  औद्योगिक विवाद

 के  अधीन  बनाये  गये  न्यायाधिकरण ों  द्वारा  मजूरी  निर्धारण  के  काम  से  संघर्ष  न  पैदा  हो  ।

 fuer  महोदय  :.  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा  :

 श्री  मुहम्मद  इलियास  )
 :

 यह  विधेयक  मजदूरों की  भलाई  के  लिये  हैं
 ।

 काफी  लड़ाई

 झगड़े के  बाद  सन्‌  eve  में  यह  अघिनियम संसद्‌  ने  बनाया  था  ।  लेकिन  न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम  के

 पारित  होने  के  बाद  भी  इस  अधिनियम  के  अधीन  दिये गये  लाभ प्राप्त करने  में  मजदूरों को  बड़ी

 नाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  क्योंकि  विभिन्न  उद्योगों  में  जैसे  बीड़ी  दर्जी गिरी

 दुकानों  तथा  खान  उद्योग  में  त्रिविमीय  समिति  बनाने  के  मजदूरों  को  आन्दोलन करना  पड़ा  |

 जो
 करार  ईमानदारी  से  किये  गये  हैं  उनको  मालिक  लोग  नहीं  करते

 ।
 जिस  संशोधन  का  सुझाव  दिया

 गया  उस  से  तो  मामला  प्रौढ़  भी  प्रतीक  जटिल  हो  जायेगा  ।  जिस  ढंग  से  माननीय  मंत्री  महोदय

 ने  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव रखा  है  उससे  में  सहमत  नहीं  हं  ।  ऐसा  संशोधन ही  रखा  जाना  चाहिये

 जिससे  कि  मजदूरों  को  लाभ  हो  ।  में  निवेदन  करूंगा  कि  माननीय  मंत्री  महोदय इस  ढंग  से  संशोधन

 न  करें ।

 श्री  प्ररविन्द  घोषाल  )  :  संशोधक  विधेयक  पर  कुछ  कहने के  पहिले  में  न्यूनतम

 मजूरी  अधिनियम  के  संबंध  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं
 ।  हमने

 न्यूनतम  मजूरी  निश्चित  करने
 का

 मूल  wast  में
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 प्ररविन्द

 जो
 मानदंड  निश्चित  किया  है  वह  गलत  न्यूनतम  मजूरी  किसी  उद्योग के  मजूरों  को  भुगतान

 करने
 की

 क्षमता
 को

 देख  कर  निर्णय की  जाती  जब  कि  यह  मजूर  की  न्यूनतम  श्रावश्यकताप्रों

 को  ध्यान में  रख  कर  निश्चित  की  जानी  चाहिये  ।

 सच्चाई  यह  है
 कि

 जो  उद्योग  भ्रपने  मजदूरों  को  न्यूनतम  मजूरी  भी  नहीं  दे  सकता  है  उसे  बने

 रहने  का  कोई  अघिकार  नहीं  प्रत्येक  उद्योग  को  झपने  मजदूरों  को  कम  से  कम  इतनी  खर्जूर

 देनी  चाहिये  कि  उसके  मजदूर  की  न्यूनतम  श्रावश्यकतायें  पूरी  हो  जायें  ।

 दुख की  बात  &  कि  सरकार  अभी  तक  अखिल  भारतीय  arent  पर  निर्वाह  व्यय का  देशनांक

 स्थिर नहीं  कर  सकी  यद्यपि  क्षेत्रीय  आधार  पर  यह  अंक  स्थिर  कर  लिया  गया  है  ।  तथापि

 न्यूनतम  उस  शंक  से
 भी

 कम  है
 ।

 एक  बार  न्यूनतम  मजूरी  स्थिर  हो  जाने  के  उपरांत  उसमें  परिवर्तन  करना  बहुत  कठिन  होता

 प्रति  तीसरे  वर्ष  सरकार  को  स्वयं  ही  इस  मजूरी  की  राशि  में  परिवर्तन  करना  चाहिये

 जब  कि  ऐसा  नहीं  किया  जाता  है  ।

 कृषि  श्रमिकों  को  न्यूनतम  म  जूरी  अघिनियम  का  कोई  लाभ  नहीं  पहुंचने  पाता  क्योंकि  उनका

 कोई प्रभावशाली संगठन  नहीं  सरकार को  चाहिये  कि  कम से  कम न्यूनतम  मजूरी  प्राप्त  करवाने

 में  उनकी  सहायता करे  ।

 पहिले  संशोधन  का  area  अवधि  की  सीमा  को  हटा  देना  तथापि  इससे  उन श्रमिकों

 को  कोई  लाभ  नहीं  होगा  जो  अभी  तक  इस  ग्र घि नियम  के  अंतगर्त  नहीं  सके  हैं  |

 दूसरे  संशोधन  का  यह  है  कि  यदि  किसी  औद्योगिक  न्यायाधिकरण  में  कोई  विवाद

 विलम्बित  हो  तो  न्यूनतम  मजूरी  निश्चित न  की  जाये  ।  मेरे  विचार से  मजूरी  न्यायाधिकरण ों

 में  किसी  विवाद  के  निलम्बित  रहने  पर  भी  न्यूनतम  मजूरी  निश्चित  की  जा  सकती  है  ।

 fat  इन्द्रजीत  जप्त  पश्चिम )  :  सरकार  द्वारा  संशोधन

 जनक हे  ।  क्योंकि  संशोधन  प्रस्तुत  किये  गये  हैं  उनसे  विधेयक  में  सुधार न  होकर  कौर  भी

 संकुचित ग्रा  जायेगी  जो  कुछ  wa  तक  दिया  गया  है  उसे  भी  कदाचित्‌  इससे  वापस  ल  लिये

 जानें  की  संभावना है  ।

 पहिले  संशोधन  के  द्वारा  अवधि सीमा  निश्चित  करने  के  स्थान  पर  नियत  की  गयी  अवधि

 सीमा  बिल्कुल  हटा
 दी

 गयी  है
 |  यह  सरकार  द्वारा  श्रपनी  को  स्वीकार  करना  है  |

 निसंदेह यदि  अवघि  सीमा  निश्चित  करने  का  कोई  ठोस  परिणाम  नहीं  निकले  तो  समय  सीमा हटा

 देना ही  उचित है  |  अवधि की  सीमा  को  बार  बार  बढ़ाने  से  दूसरों  को  प्रोत्साहन मिलता  था  कि

 ag  किसी  प्रकार  इतना  विलम्ब  करें कि  अवधि  सीमा  समाप्त हो  जाये  जिससे  वे  न्यूनतम  मजूरी

 निहित  करने  के  दायित्व  से  मुक्त हो  जायें  |

 इस  संबंध  में  में  एक  बात  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  दूसरी  प्रनुसूच  के  oes  खाने  वाले  मजदूरों

 को  पहली  aaa  के  अधीन  खाने  वाले  मजदूरों  के  समकक्ष नहीं  रखा  जाता  है
 ।

 दूसरी  अनुसूची  के

 aia  कृषि  श्रमिक आते  हैं  ।.  जहां  तक  मैं  जानता  हूं  उत्तर  प्रदेश  में  जो  कि  भारत  का  एक  बहुत

 बड़ा  राज्य  है  वहां
 भी

 उनके  लिये  कोई  न्यूनतम  मजूरी  निश्चित  नहीं  की  गयी  बावजूद

 इसके
 कि

 एक  समय  सीमा  के  इन्दर  उनके  लिये  न्यूनतम  मजूरी  निश्चित  की  जाये  समय  सीमा  का
 उपबंध

 ही  हटा  देना  उचित  नहीं  है  ।
 ह

 मिल  प्रंग्रेजी  में
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 अब  मैं  दूसरा  संशोधन  लेता  इसकी  शब्दावली  इतनी  व्यापक  कौर  भ्रांतिपूर्ण  है  कि  शायद

 हमें  इसका  विरोध करना  होगा  ।  में  नहीं  जानता  कि  इस  प्रकार  की  शब्दावली  अ्रसावधानी  के  कारण

 रखी  गयी  है  या  किसी  विशेष  उद्देश्य  से  ।
 मैं  माननीय  उपमंत्री  से  इस  संबंध  में  स्पष्टीकरण  चाहत

 हूं  ।  यह  संशोधन  वहीं  उपयुक्त  है  जब  कि  न्यूनतम  मजूरी  के  संबंध  में  कोई  संशोधन  राष्ट्रीय  न्याय

 टीकरण  में  विलम्बित  पड़ा  हो

 हमें  यह  जानकर  भी  दुख  gar  हें  कि  इस  विधेयक  में  इस  अ्रघिनियम  के  सुधार  के  लिये  कोई

 उपबंध नहीं  किया  गया  है  ।  अधिनियम  के
 धारा  २२  के  apa  यदि  कोई  नियोजक  इस  श्री

 नियम  के  उपबंधों का  उल्लंघन  करेगा तो  उसे  ५००  रु०  का  झथेंदंड  दिया  जा  सकता है  ।  मेरे  विचार

 से  इससे  कोई  रोक  नहीं  लगती  है
 ।  शर्त  यदि  सरकार  यह  चाहती  है  कि  इस  विधेयक

 को  प्रभावशाली  बनाया  जाय  इसके  उपबंध  ग्रीक  कठोर  बनाने  चाहियें  |  तथापि  इंस

 और  सुधार  करने  के  लिये  कोई  भी  संशोधन  नहीं  किया  गया  है  ।

 इस  विधि  यक  को  लागू  हुए  बारह  तेरह  वर्ष  हो  चुके  हैं  ।  सरकार  को  चाहिये  कि  वह

 अधिनियम  में  कछ  ऐसे  व्यापक  या  निदेशों का  समावेश  करें  जिससे कि  मजूरी  निश्चय

 करने  वाली  समितियों  को  उनके  कार्य  में  सहायता  मिले  ।
 वहुधा  यह  होता  है  कि  मजूरी  की  बाजार

 दर  से  मजूर  का  न्यूनतम  वेतन  निश्चित  किया  जाता  है  ।  यह  विल्कुल  गलत  सिद्धान्त  है  क्योंकि

 मजदूर  कोई  चीनी  या  चावल  नहीं  है  जो  इस  प्रकार  बाजार  में  बेचा  जाये  |  दूसरे  हमारे  देश

 में  ब ेकार  मजदूरों  को  संख्या  भी  बहुत  परिणाम  यह  होता  है  कि  मजूरी  निश्चित  स्तर

 के  खास  पास  प्रात  १  रु०  या  १  २५  रु०  प्रतिदिन  के  हिसाब  से  निश्चित  की  जाती  मजूरी में

 इससे  प्रतीक  वृद्धि  नहीं  होते  पाती  है
 ।

 इसका  कारण  है
 कि

 हमारे  पास  इस  संबंध
 में

 कोई  निदेशक

 सिद्धान्त नहीं  है  ।

 तथापि  मेरे  सुझाव  देने  का  तात्पर्य  यह  नहीं  है  कि  कोई  इस  प्रकार  का  विधान  पारित  किया

 जाय  कि  न्यूनतम  मजूरी  अघिनियम  के  अधीन  art  वाले  सभी  व्यवसायों  पर  पन्द्रहवें  रम  सम्मेलन

 में  निश्चित  मापदंड  स्वयं  ही  लाग  हो  तथा  उसे  विधी  द्वारा  नियोजकों  पर  afar:

 लागू  जाये  ।.  तथापि  पन्द्रहवें  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  में  पारित  संकल्प  में  यह  भी  कहा  गया

 है  कि  इस  निश्चित  मानदंड  को  एक  निदेशक  सिद्धान्त  के  रूप  में  उन  सभी  न्पायाधिकरणों  तथा

 मजूरी  निश्चत  करने  वालो  स्थान  को  सिफारिश  के  रूप  में  भेजा

 यदि  केन्द्रीय  सरकार  के  किसी  उपक्रम  में  यह  निश्चत  किया  जाता  है  कि  दैनिक  मजूरी  १  ५०  रु०

 की  जाये  तो  राज्य  सरकारें  यह  झ्रापत्ति  करती  है  कि  यदि  एक  ही  राज्य  के  श्रन्तगंत  दैनिक  मजूरी  में  ये

 विभेद  रहेगा  तो  सभी  मजूर  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रम  में  चले  जायेंगे  कौर  फलस्वरूप राज्य  सरकार

 को  अपने  उपक्रमों  के  लिये  मजदूर  उपलब्ध  होने  में  कठिनाई  होगी  ।  फलस्वरूप मजूरी  की  दर

 घटाकर  १.२५  रु०  की  करनी  होती  है  |  यदि  सरकार को  यह  राय  है  कि  पन्द्रहवें श्रम

 सम्मेलन  की  सिफारिशों  पर  कमल  नहीं  हो  सकता  है  तो  उन्हें  चाहिये  कि  वह  उससे  कम  मापदंड

 निर्धारित  करें  तथापि  इस  संबंध  में  कोई
 न

 कोई  मानदंड  अवश्य होना  चाहिये  जिससे  कि  मजूरी

 निश्चित  करने  वाली  समितियों  कौर  न्यायाधीशों  को  निदेश  मिल  सके  |

 संशोधनों  के  संबंध  में  मेरा  मत  यह  है  कि  कम  से  कम  कृषि  श्रमिकों  के  संबंध  में  अवधि  सीमा
 अठ  उशियतिएा

 निमित्त  की  तथा  सरकार  इस  बात  का  भरसक  पर्यटन  करे  कि  जह  Ait  म  उस  व्यवसाय

 पर  तत्काल लागू  हो
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 दूसरें  संशोधन  के  संबंध  में  मेरा  मंत  हैं  कि  इसकी  शब्दावली  पर  सावधानी  से  विचार  किया

 जाय  जिससे  कि  नियोजक  कोई  बहाना  बना  कर  इस  अधिनियम  को  लाग  होने  से  न  रोक  सकें

 fait  नाशिर  भूखा  खानदेश )  सरकार  ने  दूसरा  इस  श्राघार  पर  किया

 प्रतीत  होता  है  कि  यदि  कोई  प्रौद्योगिक  विवाद  न्यायनिर्णयाधीन हो  तो  उसी  समय  दूसरा  पदाधिकारी

 किस  प्रकार  न्यूनतम  मजरी  निश्चित  कर  सकता  है
 ?

 इस  संबंध में  मेरा  सुझाव  यह  है  कि

 यदि  ऐसी  स्थिति  हो  तो  भी  मजरी  निर्धारण  संस्था  को  यह  अ्रधिकार  होना  चाहिये  कि  वह

 कालीन  न्यूनतम  मारी  निर्धारित कर  जो  तब  तक  कायम  रहेगी जब  तक  कि  उच्चतर

 संस्था  द्वारा  मारी  में  संशोधन न  कर  लिया  जाये  |

 हमें  यह  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  न्यूनतम  मजूरी  विधान  को  लगभग  १३  या  १४  aw  हो  चुके

 हमे  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  करनी  चाहिये  कि  केवल  इस  कारण  कि  उस  उद्योग  से

 संबंधित  कोई  प्रौद्योगिक विवाद  न्यायनिणंयाधीन  न्यूनतम  मजूरी  निश्चित  करने  में  किसी  प्रकार

 की  रुकावट तथ्  सके  |

 अवधि  की  सीमा  हटाने  के  संबंध  में  जिस  आधार  का  सहारा  लिया  गया  है  वह  उपयुक्त नहीं

 है  ।  यह  कहना  कि  क्योंकि  इस  संबंध  में  भ्रधिकांश  कार्य  हो  चुका  है  अवशेष कार्य  के  संबंध  में

 कोई  शीघ्रता  नहीं  उचित  नहीं  कहा  जा  सकता  यह  नियोजकों के  सामने  अपनी  हार

 स्वीकार करना  है  8

 हमारा  यह  अनुभव  है  कि  कई  उद्योगों  में  जो  न्यूनतम  मजूरी  निश्चित  की  गयी  है

 कम  इस  संबंध  में  हमारे  पास  कोई  निश्चित  मानदंड  नहीं  है  इस  अधिनियम के

 संशोधन  के  समय  हमें  इस  प्रश्न  पर  भी  विचार  करना  है  कि  मजूरी  निर्धारण  व्यवस्था  के  समक्ष  कौन

 से  निदेशक  सिद्धान्त  रखें  जब  तक  निदेशक  सिद्धान्त  नहीं  होंगे  कोई  भीं  व्यवस्था

 प्रकार  से  काम  नहीं  कर  सकती  इस  सिद्धान्त  के  संबंध  में  मेरा  मत  है  fH  न्यूनतम

 आवश्यकता ग्र ो ंके  साथ  साथ  नियोजक की  क्षमता  पर  भी  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 मेरा  मत  है  कि  यह  विधेयक  प्रतिगामी  है  मं  इसका  विरोध करता  हुं  ।

 स०  मो ०  बन्दों  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  सरकार  को  इस  बारे  में  सवाल

 करना  चाहिये  कि  उन  उद्योगों  में  जहां  कई  ग्रान्दलोनों  के  पश्चात  न्यूनतम  वेतन  किसी  प्रकार  निश्चित

 किया  गया है  वहां  भी  वह  दिया  जा  रहा  है  या  नहीं  ।  कानपुर  में  चमड़े  का  काम  करने  वाले
 श्रमिकों

 के

 बड़ी  कठिनाई  से  Rk  रु०  मजूरी  निश्चित  की  गयी  थी  तथापि  वह  मजूरी  भी  प्रभी

 नहीं  दी  जा  रही  इसी  प्रकार  के  कई  ग्न्य  उद्योग  भी  हैं  जहां  प्रभी  तक  न्यूनतम  मजूरी  निश्चित

 ही  नहीं  की  गयी  है  ।  यदि  ag  विधेयक  इसी  रूप  मे  स्वीकृत  हो  जाय  तो  उन  उद्योगों  में

 न्यूनतम  मजूरी  कभी  निश्चित  नहीं हो  सबसे  ग्रीक  कठिनाई  कृषि  मजूरों  के  संबंध  में  होगी

 वहां  यह  अधिनियम  कभी  लाग  नहीं  हो  सकेगा  |

 wil  तक  यह  निश्चय  नहीं  हो  सका  है  कि  न्यूनतम  मारी  क्या  होनी  चाहिये  वस्तुत

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  की  हड़ताल  का  कारण  यही  था  कि  पन्द्रहवें
 श्रम

 सम्मेलन  में

 जो
 सिफारिशों

 की
 गयी  थीं  उनके  अ्रनुसार  उन्हें क्रियान्वित नहीं  किया  गया

 ।  कर्मचारियों

 ने  इसी  बात  को
 लेकर

 संघर्ष  किया
 ।

 किन्तु  वेतन  झ्रायोग  ने  इसको  क्रियान्वित  नहीं  किया
 |

 मूल  अंग्रेजी  में
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 जहां तक  विधेयक  का  संबंघ है  कम  से  कम  कृषि  श्रमिकों  के  संबंध  में  तथा  उन  उद्योगों के

 संबंध  मे  जहां  यह  क्रियान्वित  नहीं  हो  सका  है  अवधि  की  सी  मा  बनी  रहनी  चाहियें  अन्यथा  इसकी  उपेक्षा

 होनी  area  हो  जायगी  ।

 जहां  तक  दूसरे  संशोधन  का  ताइपे  है  विवाद  बन्द  की  स्पष्ट  व्याख्या हो  जानी  चाहिये  अन्यथा

 इस  उपबंध का  मजदूरों  के  हितों पर  घातक  प्रभाव  पड़ने  की  आशंका हैं  ।

 में  माननीय  उप  मंत्री  से  यह  निवेदन  करूंगा  कि  वे  इस  बात  का  स्पष्टीकरण  करें  कि

 न्यूनतम  मारी  से  उनका  तात्पये  कया  है  ,  आशा  है  वे  इस  संबंध  में  भ्रांति  दूर  करने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।

 थी  रामसिंह भाई  वर्मा
 :

 were  सदन  में  यह  जो  मिनिमम  dag

 )  बिल  पेश  किया  गया  है  उस  पर  में  अपने  कुछ  विचार  प्रकट  करना  चाहता  हूं  ।

 इस  भझ्रमेंडिग  बिल  के  अन्दर  कोई  खास  बात  नहीं  कही  गई  है  प्रौढ़  जो  कहा  गया  है  वह  यह

 कहा  गया  है  कि  मिनिमम  वेज  जो  कायम  किया  जाय  उसकी  कोई  टाइम  लिमिट  नहीं  है  ।  राज्य

 सरकारें  इ  सके  लिए  फ्री  हैं  कि  वह  किसी  भी  टाइम  में  कितने  भी  oat  के  बाद  कहीं  भी  मिनिमम  वेज

 कायम  करें  ।  मिनिमम  वेज  एक्ट  १९४८  के  दर  बना  था  लेकिन  Revs  के  पहले  कुछ

 उद्योग  ऐसे  थे  कि  जिनमें  मिनिमम  वेज  कायम  हो  चुका  था  ।  अहमदाबाद  इंदौर  जैसे

 सेंटर्स  में  टेक्सटाइल  इंडस्ट्री  के  अन्दर  मिनिमम वे  ज  कायम  हो  चुका  था  ak उस
 के  बाद  मिनिमम

 वेज  ऐक्ट  बना  उस  के  अन्दर  टाइम  लिमिट  ठहरा  दी  गई  कि  झमक  श्रमिक  उद्योग  के  अन्दर

 इतने  समय  के  अन्दर  मिनिमम  वे  ज  कायम  हो  जाना  चाहिए  |  उस  टाइ  म  लिमिट  को  भी  समय  समय

 पर  बदला  लेकिन  शिड्यूल  में  जो  उद्योग  रखे  गये  उन  में  केन्द्रीय  शासन  राज्य  शासनों  से

 मिनिमम  वे  ज  निश्चित  नहीं  करा  पाया  ।  इससे  तो  यही  लगता  है  कि  जहां  पर  लड़ाई  की  पुरी  तैयारी

 होती  है  ate  मजदूर  अ्रपने  अधिकारों  के  लिये  लड़ने  के  लिए  तैयार  होते  वहां  तो  सरकार  भी

 विचार  करती  लेकिन  जो  सीधे-सादे  ate  दबे  हुए  बहुत  अ्रधिक  ग़रीब  श्रमिक  होते  उनकीं

 सुनने  के  लिए  कोई  तैयार  नहीं  होता  ।

 देखने  में  यह  पाया  है  कि  जहां  मिनिमम  वेज  कायम  हु  उन  को  समय  समय  पर  रिवाइज  भी

 किया  गया  ।  इतना ही  ऐसी  इंडस्ट्रीज़  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों  के  लिए  वेज  ate  वगैरह

 कायम  किये  गये  ate  दो  तीन  दफ़ा  उन  का  वेतन  बढ़ाया  गया  |  इस  के  मुकाबले  में  ऐसे  श्रमिक

 जिन  की  हालत  बहुत  गिरी  हुई  जिन  को  बहुत  कम  वेतन  मिलता  है  कौर  प्रकार  उसमें  उनका

 दोषी  होता  रहता  लेकिन  उन  के  लिए  कभी  भी  कितनी  ही  राज्य  सरकारें  मिनिमम  वेज  कायम

 नहीं  कर  पाई  हैं
 ।

 अघिक  दुख  इस  बात  से  होता  है  कि  उन  उद्योगों  में  बेशुमार  कमाई  हो  रही  है  ।

 उदाहरणस्वरूप म॑  बीड़ी  उद्योग  का  ज़िक्र  करना  चाहता  हूं  ।  हमारे  प्रदेश  में  बीड़ी  उद्योग  में  कम  से

 कम  चार  पांच  लाख  श्रमिक  काम  करते  हैं  ।  पुराने  बम्बई  स्टेट  में  बीड़ी  उद्योग  में  काम  करने  वाले

 श्रमिकों के  लिए  जब  मिनिमम  वेज  कायम  किया  गया  प्रौढ़  यह  निश्चित  किया  गया  कि  उनको

 कम  से  कम  वेतन  क्या  मिलना  तो  सारा  बीड़ी  उद्योग  पुराने  बम्बई  स्टेट  से  शिफ्ट  कर  के

 मध्य  भारत  में  ले  जाया  क्योंकि  यह  उद्योग  में  चलता  है  कौर  इस  के  लिये  बिल्डिंग या

 मदीन
 वर्ग  रह  की  ज़रूरत  नहीं  पड़ती  है

 ।
 एक  सूपड़े  में  डोरा  ate  पत्ता  रख  लिया  जाता

 है  झर  उससे  बीड़ियां  तयार  की  जाती  हैं  ।  इसमें  बेहद  कमाई  होती  है  ।  मध्य  भारत  में  जब

 बीड़ी  ८.5. वर्क  का  मिनिमम  वे
 ज

 कायम  किया  तो  वह  उद्योग  मध्य  भारत  से  गिफ्ट  हो  कर  पुराने

 मध्य  देश  में  चला  गया  |  जब  मध्य  प्रदेश  में  मिनिमम  वेज  कायम  होता  तो  सारे  का  सारा

 उद्योग  विहार  की  तरफ  चला  जाता  है  ।  शासन  के  सामने  यह  एक  बड़ा  विचारणीय  सवाल  है  कि

 एक  ही  उद्योग में  काम  करने  वाले  श्रमिकों के  भ्र नस् किल्ड  वर्कर्ज  मिनिमम  वेज  क्य
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 होना  चाहिए
 ।

 समय  समय  पर  जो  कमेटियां  बिठाई  उन्होंने  इस  बारे  में  विचार  किया  |

 कभी  माननीय
 श्री  ने  करदा  कि  कैपेसिटी  दु  पे

 को  देखना  चाहिए ।  में  निवेदन

 करना  चाहता  हू  कि  मिनिमम  वेज़
 के

 लिए  कैपेसिटी टु  पे  का
 सवाल  ही  नहीं  उठता  ।  जब  उन  लोगों

 को  कम  से  कम  देना  तो  कैपेसिटी  टू  पे  का  सवाल  क्या  है
 ?

 जब  लिविंग  वेज़  का
 सवाल

 तब  ae  विचार  करना  पड़  ता  हैं  कि  यह  इंडस्ट्री  कुछ  दे  सकती है  या  कितना  दे  सकती

 कितना  बोझा  उठा  सकती  है
 ।

 में
 ने

 भ्रपने  अनुभव  से  यह  देखा  हैं  कि  जिस  इंडस्ट्री  में  गवर्नमेंट  ने

 ज्यादा  से  ज्यादा  दिलाने
 की

 कोशिश  की  वह  इंडस्ट्री  उतनी  ही  भ्रमित  बढ़ो
 प्रो

 फली  फूली  होगी

 जिस  इंडस्ट्री  में  कम  से  कम  दिया  गया  वह  इंडस्ट्री  पनप  नहीं  पाई  होगी  ।  मैं  निवेदन

 करना  चाहता  हूं  कि  यह  मेरा  ज़ाती  तजुर्बा  है
 ।  क्यों  ?

 जब  वकंज़ं  को  कुछ  मिलता  तो  उद्योग  के

 चलाने  वाले
 भी

 यह  विचार  करते  हैं  कि  इंडस्ट्री  को  किस  तरह  से  चलाना  क्योंकि  इंडस्ट्री
 को

 चलाना  उस  में  से  प्राफ़िट  निकालना  उस  में  से  कमीशन  लेना  है
 ।

 मेरा  यह  निवेदन है
 कि  कितने  ही  ऐसे  उद्योग  जहां  के  लिये  हम  ने  मिनिमम  वेज़  कायम  नहीं  किया  ।  टेक्सटाइल

 इंडस्ट्री एक  ही  सैंटर
 में  है  ।

 तो  फिर  उस  एक  ही  इंडस्ट्री  में  मिनिमम  वे  ज़  अलग  अलग  होना  समझ

 में  नहीं  प्राता
 ।

 हम  ने  एक  एक  सिद्धान्त  ठहरा  लिया  है  कि  एक  ही  सैंटर  में  एक  ही

 उद्योग  में  कम  से  कम  वेतन  एक  होना  लेकिन  हम  देखते  हैं  कि  दिल्‍ली  में  चार

 टाइल  मिलों  में  से  तीन  मिलों  में  मिनिमम  वेज  तीस  रुपये  है  कौर  एक  मिल  में  २८  रुपये  है  ।

 में  यह  निवेदन  करना  चाहता  g  कि  जरगर  मिनिमम  वेज़  के  बारे  में  गवर्नमेंट  टाइम  लिमिट  नहीं

 करती  तो  उसका  मतलब  तो  यह  होगा  कि  राज्य  सरकारें  बेफ़िक्र  हो  जायेंगी  कि  वे  जब

 इस  काम  को  करें
 |

 समझता  हुं  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  मिनिमम  वेज़  के  बारे  में  कुछ  सिद्धान्त

 तय  कर  लेना  होगा
 कि  प्रमुख  टाइम  में  हर  एक  इंडस्ट्री  में  मिनिमम  वेज  कायम  हो  जाना  चाहिए  |

 अगर  ag  उस  लिमिट  में  कायम  नहीं  होता  तो  केन्द्रीय  शासन  एक  नोटीफ़िकेशन  के  द्वारा  यह

 ज़ाहिर  करेगा  कि  ्य  इंडस्ट्री  में  मिनिमम  वेज़  अमुक  होना  चाहिए
 |

 माननीय  श्री

 मेरी  बात  पर हंस रहे  हैं  ।  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  केन्द्रीय  शासन  पर  कुछ  जवाबदेही

 डाली
 तो

 वह  बहुत  ज्यादा  एक्टिव हो  जायगा  ।

 अभी  कल  ग्रामोद्योग  खादी  के  सवाल  पर  विचार  किया  जिस  में  लाखों  वकंत  काम

 कर  रहे  हैं  ।  गवर्नमेंट  की  तरफ़  से  भ्रनुदान  दे  पहनने  वालों  को  रीबेट  दे  कर  सस्ती  खादी

 दे  कर  उन  को  खादी  पहनाने  की  कोशिश  की  जाती  है  ।  लेकिन  वहां  लाखों  की  तादाद  में  काम

 करने  वालों  को  प्रति  दिन  क्या  मिलता  है
 ?

 उन  के  लिये  कोई  निश्चित  दर  नहीं  है  कि
 ma

 घंटे

 काम  करने  पर  उनको  क्या  मिलेगा  ।  खादी  में  पीस-रेट  की  व्यवस्था  है  ।  कताई  में  चार  wa

 प्रति  हैंक  के  हिसाब  से  दिया  जाता  है  ।  are  घंटे  में  कितने  हैंक  at  सकते  हैं  कौर  इस  हिसाब  से

 प्रति-दिन उन  को  प्रति  कया  मिलना  यह  देखना  चाहिए
 |

 लेकिन
 हो  यह

 रहा  है
 कि

 उसमें

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  एक  संक्षिप्त  संशोधन  विधेयक  है
 ।

 दोनों  पक्षों  द्वारा  जो

 बातें  कही  गयी  हैं  उन  में  अ्रधिकांश  असंगत  हैं
 ।

 निसंदेह  कुछ  weet  ale  लाभदायक
 बातें

 कही  गई

 हैं  यथा  उन  सिद्धान्तों  को  निश्चित  किया  जाना  चाहिए  जिनके  आधार  पर  न्यूनतम  मजूरी  निश्चित

 की  जा  सके  तथापि  विधेयक  का  क्षेत्र  सीमित
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 att  रामसिंह  भाई  वर्मा  :  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  जो  मिनिमम  वेजिज़  एक्ट  है  यह  शरू  में

 2e¥a  में  पास  किया  गया  था  ait  उसमें  टाइम  फिक्स  कर  दी  गई  थी  कि  इतने  समय  के  इन्दर

 दाडयल्ड  इंडस्ट्री  में  मिनिमम  वाजिब  कायम  हो  जानी  चाहियें  ।  लेकिन  राज्य  सरकारें  उस

 टाइम  लिमिट  में  इसे  नहीं  कर  पाई  कौर  एमेंडमेंट  वारा  फिर  टाइम  लिमिट  को  बढ़ाया  गया
 |

 उस  टाइम  लिमिट  में  भी  वे  नहीं  कर  पाई  ।  इसके  बाद  फिर  इस  टाइम  लिमिट  को  बढ़ाया  गया  ।

 oat  में  यह  किया  गया  है  कि  wa  कोई  टाइम  लिमिंट  ही  नहीं है  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि

 स्टेज  उस  स्टेज  के  भ्रमर  द्रमुक  बात  हो  इसे  आपको  देखना  चाहिए  ।  हमारी  नेपाल

 इनकम बढ़ती  जा  रही  कई  इंडस्ट्रीज़  के  wer  मिनिमम  वेजिज  रिवाइज  हो  रही  वेज़  बो

 कायम  हो  रहे  पे  किसान  नियुक्त  किये  जा  रहे  ऐसी  हालत  में  जहां  मजदूर  दबे  हुए  हैं  भ्रौर

 जिन  की  संख्या  लाखों  में  है  ्र  (ad  के  लिए  कोई  प्रोटेक्शन नहीं  एक  टाइम  के

 वहां  मिनिमम  वेजिज  कायम  हो  जानी  चाहियें  ।  इस  तरह  की  छंट  देना  कि  कितने  ही  समय  के

 अन्दर  मिनिमम  वेज्धिज  कायम  की  जा  सकती  खराब है  ।

 महोदय  पीठासीन

 अगर  राज्य  सरकारें  चमक  टाइम  के  eat  मिनिमम  वेजिज  कायम  करने  में  प्र समर्थ  रहती  हैं  तो

 केन्द्रीय  शासन  को  इस  चीज़  को  तय  करना  फिर  चाहे  इसको  करने  के  लिए  कोई  भी

 तरीका  अख्तियार  किया  चाहे  त्रितलीय  सम्मेलन बला  कर  किया  या  इंडियन  लेबर

 कान्फ्रेंस  में  किया  जाये  या  किसी  कौर  प्रकार  से  किया  जाये  ।  में  समझता हूं  कि  मिनिमम  वेज़

 एक्ट  के  अ्रन्दर  एरेंजमेंट ला  कर  यह  तय  कर  दिया  जाना  चाहिए  कि  अगर  राज्य  शासन  ने  मिनिमम

 वेज़  इतने  समय के  देड़यल्ड  इंडस्ट्रीज  के  भ्रन्दर  तय  नहीं  की  तो  केन्द्रीय  सरकार

 फीकेशन  के  द्वारा  या  किसी  ate  तरीके  से  ऐसा  कर  सकती  है  कह  सकती  है  कि  प्रति

 इंडस् टी  के  प्रत्द र  काम  करने  वाले  श्रमिकों  के  लिए  अमुक  मिनिमम  वेज  होगी  ।  इस  एक्ट के

 अन्दर  राज  जो  खामियां  वे  बहुत  जबरदस्त हैं  ।  इंडियन  लेबर  कान्फ्रेंस  के  काम  के  भ्रनुसार

 जो  त्रितलीय  सम्मेलन  बलाया  जाता  है  जिस  में  राज्य  शासन के  प्रतिनिधि  बैठते  एम्प

 लिये  के  प्रतिनिधि बैठते  एम्पलाइज के  प्रतिनिधि  बैठते हैं  यह  फैसला करते  हैं  कि

 क्या  मिनिमम  वज़  होनी  चाहिए  ate  इसके  बारे  में  एग्रीमेंट  हो  जाता  है  a  उसके  फलस्वरूप

 राज्य  शासन  विधान  सभा  में  कानून  लाता  उसको  पास  कराता  है  उसके बाद  उसको

 राष्ट्रपति  जी  की  स्वीकृति  भी  मिल  जाती  यह  सब  कुछ  हो  चुकने  के  बाद  जो  एम्पलायजें  होते हैं

 वे  हाई  कोट  में  जाते  हैं  are  रिट  ले  ard  जो  ठीक  नहीं  है  ।  ऐसा  करके  त्रितलीय  सम्मेलन

 का  जो  ats  फार्मूला  था  ate  जिसके  aaa  मिनिमम  वेज़ तय  होनी  उसको  लागू  नहीं

 होने  देते  उसको  लम्बा  करते  चले  जाते  हैं  ।  मेरा
 निवेदन  यह  है  कि  मिनिमम  वेज  एमेंडमेंट

 बिल  जो  है  उससे  कोई  ज्यादा  सहायता नहीं  बल्कि  उससे  यह  होगा  कि  राज्य  शासन

 ढीले पड़  इस  वास्ते  मिनिमम  वेज़  फिक्स  करने  के  मामले  को  केन्द्रीय  शासन को  देखने

 की  जरूरत है  ।
 उसे  देखना

 चाहिए  कि  जहां  जहां  पर  भी  मिनिमम  वेज़  फिक्स  नहीं  हुई

 वहां  वहां  वह  जल्दी  फिक्स  हो  जायें  ॥

 Res  में  न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम  अनुसूचित  उद्योगों

 लागू  किया  गया  ate  व्यवस्था  की  गयी  कि  न्यूनतम  मजूरी  निर्धारित  हो  ।  उद्योगों  को  इस  ora

 के  लिए  दो  तीन  ग्र वसर  भी  दिये  गये  परन्तु बात  बनी  नहीं  ।  हो  सकता  है  कि  विभिन्न  राज्यों  के  हालात

 इसके  लिए  उत्तरदायी  हों  परन्तु  जहां  सम्भव  हो  न्यूनतम  मजूरी  निर्धारित  होनी  चाहिए  ।  प्रत्येक

 मूल  झ्रंग्रेजी में में
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 व्यक्ति  को  इस  देश  में  इतना  तो  मिलना  ही  चाहिये  कि  ag  अच्छी  प्रकार  जीवित  रह  सके  ।  मे  यह  स्वी

 कार  करता  हूं  कि  राज  मजदूर  को  इतने  पैसे  भी  नहीं  मिलते  कि  वह  पेट  भर  खाना  खा  जो  ओपन

 तम  मजूर  )  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  था  वह  १९५२,  १९४५४,  १९५६,  में  किये  गये  काय

 का  पुनरीक्षण मात्र  ही  था  |  न्यूनतम  मजूरी  का  पुनरीक्षण  करना  बड़ा  जरूरी  है  इस  के  लिये

 बर  समय  लेते  रहना  ठीक  नहीं  ।  शी  घ्रातिक्ीघ्न  इस  बारे  में  fora  हो  जाना  चाहिए  ।

 मेरा  मत  यह  है  कि  न्यूनतम  मजूरी  में  संशोधन  करने  की  कोई  श्रावस्यकता  नहीं  इस

 अधिनियम
 को  सभी

 क्षेत्रों
 राज्य  क्षेत्रों  में  भी  लागू  करना  चाहिए  |  वर्तमान  न्यूनतम  मजूरी  भी  ठीक

 नहीं  है  ग्रोवर  सरका  र  को  चाहिए  कि  एक  कौर  संशोधन  विधेयक  लाकर  विभिन्न  उद्योगों  में  निर्धारित

 वर्तमान  न्यूनतम  मजूरी  का  भी  संशोधन  करे  ।  मझे  विश्वास  है  कि  उप मन्त्री  महोदय  मे  री  इन  बातों

 पर  विचार  करेंगे  ।

 श्री  काफ़ी  नाथ  पांडे  न्यूनतम  मजूरी  निर्धारित  करने  की  दिया  में  एक  कठिनाई

 यह  है  कि  विभिन्न  राज्यों  म  भिन्न  भिन्न  प्रकार  से  न्यूनतम  सजूरी  प्रचलित  है  ।  इसमें  एकरूपता  नहीं

 है  ।  श्रभी  तक  a  यह  नदीं  समझ  सका  कि  किस  साधार  पर  यह  न्यूनतम  मजूरी  निर्धारित  की  जा  रही

 यह  कहना तो  बिल्कुल ही  निराधार  है  कि  न्यूनतम  मजूरी  प्रीमियम  का  लाभ  उत्तर  प्रदेश  को

 नहीं  प्राप्त  २  प्रायर  वहां  के  कृषि  मजूर  इससे  वंचित रहे  हैं  ।  मेरी  जानकारी  तो  यह  है  कि  इस  अवधि

 नियम  के  भ्रन्तगेंत  उन्हें  काफी  प्रिक  लाभ  हो  रहा  है  ।  में  इसके  कई  उदाहरण  प्रस्तुत  कर  सकता  हूं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  न्यूनतम  मारी  निर्धारित  करने  का  कोई  सिद्धान्त  निश्चित

 किया  जाना  चाहिए  ।  कौर  अनुसूचियों  में  भी  संशोधन  करना  चाहिए  ।  न्यूनतम  मजूरी  को  निर्धारित

 समय  देश  की  बराबर  बदलती  हुई  स्थिति  का  ध्यान  रखा  जाना  १९५२ से  १६६१

 तक  बहुत  भारी
 परिवर्तन  देश  में  हुये  हैं

 ।
 मेरा  सत  यह  है

 कि
 जो  उद्योग  न्यूनतम  मजूरी  से  अधिक

 देने

 में  सम  ga  उनका  झ्रार्थिक  ्  ठोस  है  तो  उन  उद्योगों  को  इस  न्यूनतम  मजूरी  भ्र धि नियम

 के  भ्रन्तर्गत  नहीं  लेना  चाहिए  ।  तराशा  है  कि  सारी  बातों  का  ध्यान  रख  कर  ही  नयी  व्यवस्था  को

 आरम्भ  किया  जाना  चाहिये  ।

 fet  आबिद  चली  :  इस  संशोधन  विधेयक  का  क्षेत्र  बड़ा  सीमित  है
 ।

 परन्तु  इस  बारे  में  विविध

 अंगों  पर  माननीय  सदस्यों  ने  जो  विचार  व्यक्त  किय  हैं  उसकी  मं  सराहना  करता  हुं  ।  विरोधी पक्ष  के

 सदस्यों की  इस  दिशा  में  कठिनाई यह  है  कि  कार्मिक  संघ  में  विश्वास  नहीं  है  ।  कसका  के  एक

 माननीय  सदस्य  ने  सिनेमा  कर्मचा  रियों  के  बारे  में  कहते  हुए  कहा  कि  कुछ  मन्त्री  मालिकों  के  प्रभाव  में

 साथ  ही  उन्होंने  यह  भी  कह  दिया  कि  मन्त्रियों  को  प्रभावित  नहीं  किया  जा  सकता  ।  एसी  स्थिति में

 मन्त्रियों  को  बड़ा  सचेत  रह  कर  कार्य  करना  होता  है  ।  सरकार  पूरी  जिम्मेदारी से  इसे  दिशा  में  चल

 रही  है  ।  बम्बई  तौर  कलकत्ता  में  सिनेमा  कर्मचारी  काफी  संगठित  हैं  उन्हें  इस  विधान  का  लाभ

 प्राप्त  हो  रहा  है  ।  उन्हें  जो  लाभ  प्राप्त  हो  रहा  है  उन्हें  श्रपेक्षित  स्तर  पर  लादा  जा  रहा  है
 ।  परन्तु इस

 समय  हो  रही  चर्चा
 का

 लाभ  उठा
 कर

 कुछ  दिशा  में  कांग्रेस  मन्त्रियों  की  आलोचना  की  जा  रही  है

 हलांकि  agra  में  यह  महसूस  करते  हैं  कि  कांग्रेसी  मन्त्रियों  ने  बहुत  कुछ  किया  है
 ।

 यदि  किसी काम  में

 ey  प्रतिशत  सफलता  ५  प्रतिशत  अ्रसफलता  मिली  हो  तो  उसे  सफलता  नहीं  कहा  सकता

 न  ही  इसे  माननाਂ  कहा  जा  सकता  है  ।
 ह  लि  ऋ  क

 Was  A



 १६  १८८३  न्यूनतम  मजूरी  )  विधेयक  ि

 मैं  स्वयं  ही  आपकों  भ्रांकड़े  बताता  हूं
 ।

 राज्यों  में  ९,  ७४,६४४  कर्मचारियों पर  यह  abate

 लागू
 जबकि  केन्द्र  में  ऐसे  कर्मचारियों  की  संख्या

 L,S4,5  ५७
 हैं

 ।
 जहां  तक  कृषि  का  सम्बन्ध

 मध्य  उत्तर  प्रदेश  तथा  परिचित  बंगाल  के

 राज्यों  में  मजूरी  निश्चित  करने  का  काम  हो  चुका  जो  कर्म  चारी  इस  झर्घिनियाਂ  के  थ  नहीं
 आते  उनकी  संख्या  बहुत  ही  थोड़ी  है  ।  इसी  चीज  को  दृष्टि  में  रख  कर  ही  प्रारम्भ  में  मेंने  कहा  था  कि

 अधिनियम के  उद्देश्य  की  पूर्ति  हो  चुकी  है  ।  सारे  देश  भर  से  हमें  इंस  दिशा  में  एक  भी  शिकायत  प्राप्त

 नहीं  हुई  कि  जिन  कर्मचारियों  पर  यह  अधिनियम  लागू  हो  सकता  था  वहां  इसे  लागू  नहीं  किया  गया  |

 सावे  जनक  क्षेत्र  के  ३६,०००  परिवहन  कर्मचारी  भी  इसके  अन्तर्गत  ar  गये  केवल  बम्बई  के

 २०,०००  कर्मचारी जिनका  सम्बन्ध  बस्ट  से  है  इसक  नहीं  wie  क्योंकि  वह  इस  मामले  में

 काफी  चरागे  हैं  ।  फिर  इससे  ही  सारा  काम  नहीं  हो  जाता  यह  तो  ३४५  लाख है  ।  इसके  अतिरिक्त लाखों

 व्यक्ति  प्रौद्योगिक  क्षेत्र  में  काम  कर  रहे  उन  के  लिये  अलग  से  विधान  बनाये  गये  हैं  रोक  उन  विधानों

 का  लाभ  उन्हें  मिल  रहा  है  ।  न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम  का  ऐसे  कर्मचारियों  ने  लाभ  उठाया  है  जो  कि

 संगठित  नहीं  थे  ate  ठीक  ढंग  से  स्तर  का  कार्मिक  संघ  नहीं  बना  सकते  थे  ।  उनके  मामले  में

 कार  ने  उनके  लिये  न्यूनतम  मजूरी  को  सुनिश्चित  करने  की  कार्यवाही  की  है  |

 संसोधन के  सम्बन्ध  में  निवेदन  है  कि  जब  कभी  कोई  विशेष  विवाद  किसी  न्याय  निर्णय  अथवा

 किसी  प्राधिकार  को  सौंपा  गया  तो  उसके  निर्णय  हो  नाने  तक  न्यूनतम  मारी  को  परिवर्तित  करके  उसे

 एसे  कर्मचारियों  पर  लागू  करना  ठीक  नहीं  होता  ।  इस  दिशा  में  जो  कुछ  सभा  में  कहा  गया  है  वह

 हमारे  सामने  है  कौर  हम  विधि  मन्त्रालय  से  इस  मामले  पर  परामर्श  कर  रहे  हैं  ।  जहां  तक  शिरकत  रिम

 सहायता  का  सम्बन्ध  है  ।  यह  मामला  विवाद पूर्ण  है  ।  कोई  निर्णय  करने  वाला  प्राधिकार  ही  इस  मामले

 में  अन्तिम  निर्णय  कर  सकता  है  ।

 एक  बात  प्रौढ़  भी  हमें  समझ  लेनी  चाहिए  वह  यह  कि  कमेंचारी  aa  इस  स्थिति  में  हैं  कि  न्यूनतम

 मजूरी  के  निर्धारित  करने  के  सम्बन्ध  में  झ्र  बना  मामला  सम्बद्ध  प्राधिकार  के  सामने  प्रस्तुत  कर  सकते

 हैं  ।  उनके  प्रतिनिधि सब  जगह  विद्यमान  हैं  ।  सलाहकार  बोर्डों  में  भी  उन्हें  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  है

 उन  समितियों  में  भी  उनके  प्रतिनिधि  हैं  जिन्होंने  कि  मजूरी  निश्चित  करनी  है  ।  इस  मामले  में  मेँ  यह

 बताना  चाहता  हुं  कि  सारी  बातों  का  अन्दाजा  लगा  कर  प्रौढ़  अच्छी  प्रकार  से  इस  समस्या  के  विविध

 art  को  विचार कर  इक  समिति  ने  एक  मत  से  निर्णय  किया  था  ।  स्थिति  में  ऐसा  कोई  परिवर्तन  नहीं

 कराया  कि  समिति  द्वारा  एक  मत  से  किये  हुये  निर्णयों  को  बदला  जाय  ।  यह  सम्भव  था  कि  यदि  समिति

 एक  मत  से  निर्णय  न  करती  तो  सरकार  फैसला  दे  देती  ।  क्योंकि  एक  मत  न  होने  की  दशा  में

 ऐसा  करने  का  सरकार  का  अधिकार  है  |  समिति  के  निर्णय  करते  समय  किसी  भी  कर्मचारियों  को

 निधि  पर  दवाव  नहीं  डाला  गया  |  क्योंकि  सलाहकार  समिति  है  कौर  इसका  प्रतिवेदन  प्रकाशित  होता

 है  ।  वहां  कोई  ऐसा  निर्णय  हन्  ही  नहीं  जिसे  हमें  बदलना  पड़ता  ।

 इस  प्रस्तुत  संशोधन  तर  हमें  खण्डवार  चर्चा  करनी  ही  होगी  |  wa  यह  है

 न्यूनतम  मारी  अधिनियम  a 2 © M5  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 राज्य  सभा  ढारा  पारित  रूप  विचार  किया  जाय  ्

 स्प्याछुत  a

 $29  (Ai)



 ets  न्यूनतम  मजूरी  विधेयक  १०  १९६ १

 आबिद

 खंड  -धारा  ३  का

 पृष्ठ  A  से  १४  के
 स्थान  पर  निम्नलिखित रखा

 जाय
 :

 Where  in  respect  of  an  industrial  dispute  relating  to  the
 rates  of  wages  payable  to  any  of  the  employees  employed  in  a

 scheduled  employment,  any  proceeding  is  pending  before  a  Tri-
 bunal  or  National  Tribunal  under  the  Industrial  Disputes  Act,
 1947  or  before  any  like  authority  under  any  other  law  for  the
 time  being  in  force,  or  an  award  made  by  any  Tribunal,  National
 Tribunal  or  such  authority  is  in  operation,  and  a  notification

 fixing  or  revision  the  minimum  rates  of  wages  in  respect  of  the
 scheduled  employment  is  issued  during  the  pendency  of  such

 proceeding  or  the  operation  of  the  award,  then,  notwithstanding
 anything  contained  in  this  Act,  the  minimum  rates  of  wages  so
 fixed  or  so  revised  shall  not  apply  to  those  employees  during
 the  period  in  which  the  proceeding  is  pending  and  the  award
 made  therein  is  in  operation  or,  as  the  case  may  be,  where  the
 notification  is  issued  during  the  period  of  operation  of  an  award,

 during  that  period;  and  where  such  proceeding  or  award  re-

 lates  to  the  rates  of  wages  payable  to  all  the  employees  in  the
 scheduled  employment,  no  minimum  rates  of  wages  shall  be
 fixed  or  revised  in  respect  of  that  employment  during  the  said

 (2)  किसी  अनुसूचित  रोजगार  में  काम  करने  वाले  किसी  कर्मचारी  को  देय  मजूरी

 की  दरों  से  सम्बन्धित  किसी  शभ्रौद्योगिक  विवाद  का  मामला  हो  ae  उसकी  कोई  कार्यवाही  प्रौद्योगिक

 विवाद  १९४७  के  aia  किसी  न्यायाधिकरण या  राष्ट्रीय  न्यायाधिकरण के  सामने

 विचाराधीन  या  उक्त  समय  पर  प्रचलित  किसी  कानून  के  श्रधीन  बनाये  गये  किसी  प्राधिकार

 जे  सी  संस्था  ai  किसी  न्यायाधिकरण  या  राष्ट्रीय  न्यायाधिकरण  या  किसी  विद्यमान  ऐसे  प्राधिकार

 के  किसी  संचार  के  अ्रधीन  ऐसी  कार्यवाही  के  विचाराधीन  समय  में  या  ऐसे  पंचाट  के  चालू  रहते  समय

 में  अनुसूचित  रोजगार  के  सम्बन्ध  में  मजूरी  की  न्यूनतम  दरों  को  निश्चित  करने  या  उनमें  संशोधन

 करने  की  कोई  afar  जारी  की  जाय  तो  इस  अधिनियम  में  उल्लिखित  बातें  के  होते  हुए  भी

 मामले  के  विचाराधीन  रहने  की  प्रविधि  में  या  पंचाट  के  लागू  रहने  की  अवधि  जैसा  भी  मामला  हो

 संबोधित  या  पुनरी  गीत  मजूरी  की  न्यूनतम  उन  कर्मचारियों  पर  नहीं  लागू  होगी  चाहे  उस  पंचाट

 कें  प्रवचन  काल  में  कोई  अ्रधिसुचना  निकाली  गई  प्रो  ऐसे  मामलों  में  जिन  में  कार्यवाही  या  पंचाट

 उस  रोजगार  में  काम  करने  वाले  सभी  कर्मचारियों  को  देय  मजूरी  की  दरों  से  सम्बद्ध

 उक्त  प्रविधि  में  मजूरी  की  कोई  भी  न्यूनतम  दरें
 न  तो

 निर्धारित  की  जायेगी  कौर
 न

 उनका
 संशोधन

 किया  जायेगा  ै

 भ्राबिद

 उपाध्यक्ष महोदय  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  २,  संबोधित  रूप  में  विधेयक  का  रंग  बने  (1

 on
 प्रस्ताव  स्वीकृत  ee  ह

 मूल  भंप्रेजी  में
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 ड़  २,  संबोधित  रूप  में  विषयक  मं  जोड़  दिया  गया  ।

 हैं |  खंड  ४,  खंड  १  कौर  अधिनियमन  सुत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गय
 ।

 yet  आबिद क े  में  प्रस्ताव करता  हूं

 विधेयक  को  संबोधित  रूप  में  पारित  किया  जाय  ग

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है

 विधेयक  को  संबोधित  रूप  में  पारित  किया  जाये  पै

 । प्रस्ताव  स्वीकृत

 —ee  eee

 नमक  उपकर  )
 विधायक

 महोदय  :  श्री  कार्य-सूची  के  भ्रनुसार  हमें  नमक  उपकर  संशोधन  विधेयक  लेना

 ।  परन्तु  प्रभारी  माननीय  मंत्री  सभा  में  उपस्थित  नहीं  हैं  ।

 पिस  उपमंत्री  (att  आबिद  :  श्री  मनुभाई  शाह
 की  कौर

 में
 विचार-प्रस्ताव

 cay  की  अनुमति चाहता  हूं  ।

 महोदय  :  यह  अनुचित  है  कि  माननीय  मंत्री  सभा  की  कायंवाह्दी  की  कौर  उचित

 ध्यान  नहीं  देते  ।  माननीय  मंत्री  को  यहां  उपस्थित  रहना  चाहियें  था  ।

 वाणिज्य  मंत्री  :  मुझे  खेद  है  कि  मेरे  उपस्थित
 न

 रहने  से  सभा  की

 wet  में  बाघा  पड़ी  |

 में  प्रस्ताव करता  हूं

 कि  नमक  उपकर  REYR  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जायें  |

 इस  विधेयक  के  उद्देश्य  तथा  कारणों  के  विवरण  से  स्पष्ट  है  कि  यह  एक  सीधा  सा  विधेयक  है  ।

 इसमें  कोई  पेचीदगी नहीं  है  ।  चली  Pave  से  नमक  पर  शल्क  हटाने  के  बाद  सरकार ने

 संगठन  पर  होने  वाले  व्यय  को  पुरा  करने  के  लिये  कार्य-पालक  आदेशों  के  नमक  पर

 GQ  प्रभार  लगाये  जो  इस  प्रकार थे
 :--

 निजी  नमक  कारखानों  में  तयार  होने  वाले  नमक  दो  खाने  प्रति  मन  की  दर  से

 श्र

 सरकारी  नमक  कारखानों  में  तयार  होने  वाले  नमक  साढ़े  तीन  प्रति

 की  दर  से  ।

 १९४३  में  इस  आरोपण  को  संविहित  anne  दिया  गया  था  ।  नमक  उपकर  अधिनियम में

 नाक  पर  उफ्कर  लगाने  की  व्यवस्था  की  गई  थी  |

 हिन्दुस्तान नमक  समवाय  सरकार  के  पुरे  स्वामित्व में  एक  सीमित  ata

 take  में  स्थापित  किया  गया
 प्रावधान  समिति  की  सिफारिश  के  अनुसरण  में

 य

 अंग्रेजी  में
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 था
 नमक  के  सभी  सरकारी  कारखानों  को  अपने  अधिकार  में  लेकर  संचालित  करना  कौर  नमक  से

 सम्बन्धित  सभी  व्यवसाय  हाथ  में  लेना  ।  १ली  RENE  से  खार गोधा

 डीडवाना  के  सरकारी  नमक  कारखाने  इस  समवाय  को  सौंप  दिये  गये  थे  ।  बाद  में  डीडवाना  राजस्थान

 सरकार  को  लौटा  दिया  गया  है  ।  मंडी  नमक  खानों  में  कुछ  काम  चल  रहा  इसलिये  उसे  समवाय

 को  सौंपना  स्थगित  कर  दिया  गया  था  ।

 समवाय
 की

 भ्र धिक ृत  गजी  ए  क  करोड़  रुपये  १०००6 पये  के  १०,०००  पूंजी  दायरों  के  रूप
 में

 ।  प्राथित  पूंजी  शेयर  पूजी  २४,२०,००० रुपये  है  ।  नमक  विभाग  की  जोर  से  समवाय  को

 मिली  भ्रांतियों  के  मूल्य  के  बराबर  पूंजी  जल्द  ही  समवाय  को  दे  दी  जायेगी  ।

 REE  ग्रोवर  EKO  में  सांभर  नमक  कारखाने का  उत्पादन  ६२,३६,०००  टन

 ६५,५६,०००  रहा  ;  जब कि  खार गोधा का  उत्पादन  ५२,१२,०००  मन  ४०,३  २,०००

 मन  रहा  ।

 में  पह  बता  चुका  हूं  कि  सरकारी  नमक  कारखाने  निजी  नमक  कारखानों  की  अपेक्षा  डेढ़  जाना

 प्रति  मन  afer  उपकर  करते  हैं  ।  यह  इसलिये कि  उनके  प्रशासन  शौर  संगठन  के  संचालन

 की  लागत  सरकार  भरती  है  ।  सरकारी  नमक  कारखाने  इस  लागत  में  बहुत  थोड़ा  Waray  करते

 लेकिन  हिन्दुस्तान नमक  समवाय  लिमिटेड  को  सभी  सरकारी  नमक  कारखाने  सौंपने  के  बाद

 परिस्थिति बदल  सभी  निजी  कारखानों  की  समवाय  भी  प्रशासन  संगठन  संचालन

 की  पुरी  लागत  भरने  लगा  ।  लेकिन  उपकर  की  दर  डेढ़  भाना  प्रति  मन  भ्रमित  ही  बनी

 इससे  समवाय  विशेष  कर  खारगोधा  कारखाने  को  कठिनाई  पड़ने  लगी  झपना  माल  बेचने  में  ।

 उसके  फलस्वरूप  कारखाने  में  माल  का  स्टॉक  जमा  होने  लगा  ।  समवाय  को  निजी  कारखानों के  साथ

 प्रतियोगिता  करने  के  लिये  नमक  का  मूल्य  उत्पादन-लागत  से  भी  कम  रखना  पड़ा
 ।

 इससे  समवाय

 को  घाटा  पड़ने  लगा  वह  उपकर  की  ऊंची  दर  के  बारे में  बार-बार  सरकार  को  लिखने  लगा  |

 समवाय  हालांकि  है  तो  पर  उसे  सभी  निजी  नमक  सेवायों  की  तरह  कर  अदा  करने  पड़ते

 भारत  सरकार  ने  १९५८  में  एक  नमक  समिति  नियुक्त  की  थी  ।  उसने  नमक  उद्योग  के  सभी

 पहलू  की  जांच  करने  के  बाद  यही  सिफारिश  की  थी  कि  राज्यों  की  संघात्मक वित्तीय  एकता  के

 सभी  सरकारी  नमक  कारखानों  को  हिन्दुस्तान  नमक
 समवाय

 को  सौंप  देने  के

 सरकारी  कारखानों  में  तैयार  नमक  पर  ग्रसित  दर  पर  उपकर  लगाने  को  कोई  औचित्य  नहीं  रह

 गया  है
 ।

 सरकार  ने  हिन्दुस्तान  नमक  समवाय के  अनुभव  के  आधार  पर  इस  सिफारिश  पर  विचार

 किया  कौर  इसी  निष्कर्ष  पर  पहुंची  कि  उपकर  की  दर  एक  समान  होनी  चाहिये
 ।

 छोटे

 सहकारी  इत्यादि  को  नमक  उपकर  १९५३  की  धारा  ६  के  अन्तर्गत  मिलने

 ी  fi
 =~

 हेंगी  ।

 अभी  सरकार को  नमक  उपकर  से  औसतन  ८५  लाख  रुपये  की  होती  है  ।  एक

 समान  दर  रखने  से  उसमें  प्रतिवर्ष  R.9Y  लाख  रुपये की  कमी  हो  जायेगी ।

 कारखानों  के  कर्मचारी  समवाय  के  sells  हो  वही  उन  पर  व्यय  करेगा  ।  इससे  सरकार

 को  प्रतिशत  १०  लाख  रुपये  की  बचत  हो  जायेगी  ।  इसके  समवाय  सरकार  निजी

 कारखानों की  भांति  कर-अदायगी  करेगा  ।
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 सभा  को  यह  जान  कर  प्रसन्नता  होगी  कि  सरकार  द्वारा  किये  गये  विभिन्न  उपायों  के

 स्वरूप  देश  ने  नमक  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  बड़ी  प्रगति  की  है  ।  १९४७  में  देश  में  नमक  की  कमी
 थी  ।

 लेकिन  प्र  थम  पंचवर्षीय  योजना  का  लक्ष्य  उसके  पहले  ही  में  पूरा  कर  लिया  गया  था  दतिया

 योजना  का  लक्ष्य  भी  पुरा  हो  चुका  है  ।  as 5:  के  बाद  से  हम  नमक  के  मामले  में  आत्म-निर्भर  ही

 नहीं  हो  गये  उसकी  भ्र ति रिक्त मात्रा  रहने  लगी  है  ।  अभी  जापान  को  नमक  का  निर्यात

 करते  प्रयास  है  कि  निर्यात-व्यापार बढ़ाया  जाये  ।

 भारी  रासायनिक  उद्योग की  प्रगति के  कारण  सब  नमक
 की

 मांग  बहुत  बढ़  गई  है
 ।

 रासायनिक  उद्योग  को  अ्रगले  पांच  वर्ष  में  ३०  लाख  टन  नमक  की  आवश्यकता पड़ेगी  |  इसलिये

 हमारा  लक्ष्य  है
 कि

 तूतिया  योजना  काल
 में  ६०

 लाख  टन  नमक  का
 उत्पादन  जो

 MAT  केवल
 ३४  लाख  टन  होता  रासायनिक उद्योग  के  बहुत  बढ़िया  किस्म  का  नमक  चाहिये  ।  हम

 उसका  भी  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  कच्छ  we  तूतीकोरिन  का  नमक  बढ़िया  किस्म  का  होता  है

 इसके लिये  दो-तीन  नय  नमक  कारखाने  भी  स्थापित  किये  जा  रहे  हैं  ।

 नमक  उत्पादन  के  मामले  में  सहकारी  समितियों  को  यथाशक्ति  सहायता  दी  जाती  है  ।  १९४७

 से  श्री  तक  ३०  सहकारी  समितियां बन  चकी  हैं  ।  उनको  उपकर  से  विमुक्ति  दे  दी  गई  है  ।

 सरकार  नमक  प्रशासन  को  अ्रधिक  कार्य-दक्ष  बनाने  के  उपाय  सोच  रही  है  १६४५८  की  नमक

 समिति  ने  इस  सम्बन्ध  में  कई  सिफारिशें  की  थीं  ।  उन  सभी  के  बारे  में  निर्णय  किया  जा  चका  है  कौर

 अरब  उनको  कार्यान्वित fear  जा  रहा  है  ।

 नमक-विभाग  ने  भ्र पने  अधीन  काम  करने  वाले  मजदूरों  के  लिये  काफी  सुविधायें  जुटा  दी  हैं  ।

 विभाग  ने  विकास  सम्बन्धी  कार्यों  पर  द्वितीय  योजना  काल  के  दौरान  ३३'७६  लाख  रुपये  व्यय

 किये  हैं  ।  ततीय  योजना  के  दौरान  इस  पर  २०  लाख  रुपये  व्यय  करने  का  विचार  है  ।

 नमक  उद्योग  के  विकास  के  उपाय  सोचने  में  केन्द्रीय  प्रादेशिक  सलाहकार  बोर्डों  ने  सरकार

 की  बड़ी  सहायता की  है  ।  केन्द्रीय  नमक  बोड़  बनने  से  आसानी  हो  जायेगी  |

 सरकार  नमक  के  उत्पादों  को  हासिल  करने  की  समस्या  पर  भी  विचार  कर  रही  है  ।  उससे

 नमक  की  किस्म  भी  बढ़िया  बन  सकेगी  उत्पादन-लागत  भी  कम  हो  जायेगी  ।  तूतीकोरिन  स्थित

 mee नमक  फा  में  इसके  परीक्षण किये  जा  रहे  हैं  ।  हिन्दुस्तान  नमक  समवाय  लिमिटेड  ने  सांभर

 झील  में  सोडियम  ache  अन्य  रासायनिक  तैयार  करने  की  योजना  बनाई  है  ।  राजस्थान

 सरकार  इसके  लिये  डीडवाना  में  सोडियम  ache  तैयार  करने  का  एक  कारखाना  बना  रही  है  ।

 निजी  Fraternal  को  भी  केन्द्रीय  नमक  अनुसंधान  संस्था  द्वारा  निकाले  गये  fees  बता  दिये  जाते

 हैं  ।

 अभी  इस  विधान  द्वारा  सरकार  उपकर  की  दर  का  दा झा मिक  बाटों  के  प्राकार  पर  विनियमन

 कर  रही है  ।

 उद्योग  का  भविष्य  बड़ा  उज्ज्वल  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ।

 aaa  में
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 प्रभात
 कार

 :  इस
 बात  से  तो  किसी

 को
 मतभेद  नहीं  हो  सकता कि  सरकारी

 नमक  कारखानों  कौर  निजी  नमक  कारखानों  के  नमक  पर  एक  समान  उपकर  लगना  चाहिये  ।  लेकिन

 met यह  है  कि  नमक  पर  उपकर  में  वृद्धि  होनी  चाहिये  या  नहीं  ।

 हमारे  देश  की  राजनीतिक  परम्परायें  एसी  रही  हैं  कि  जनता  के  उपभोग  के  साधारण  नमक

 पर  कोई  कर  नहीं  लगना  चाहिये
 ।  भारतीय

 जनता  महात्मा  गांधी  द्वारा  चलाये  गये  नमक-सत्याग्रह

 को  भूल  नहीं  सकती  ।

 इसलिये  में  जानना  चाहूंगा  कि  साधारण  नमक  तौर  रासायनिक  उपयोग के  नमक  पर  लगने

 वाले  उपकर  की  दर  में  कोई  है  या  नहीं  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई
 :

 यह  स्पष्ट  बताया  जा  चुका  है
 कि  दोनों  में  बिल्कुल

 ही  कोई  प्रकार नहीं  ।
 न  तो

 मूल  प्रीमियर  ate  न  संशोधन  विधेयक  ही  में  ऐसा  कोई  भ्रातृ

 रखा गया  है  ।

 tet  प्रभात  कार
 :

 मेरा  मतभेद  इसी
 को

 लेकर  है
 ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  सभा  इस  पर  विचार

 करे  कि  साधारण  नमक  को  उपकर  से  बिल्कुल  ही  मुक्त  रखा  जाये  या  नहीं  ।

 इससे  होने  वाले  घाटे  की  पूर्ति  नमक  के  निर्यात  से  होने  वाली  ara  से  पूरी  की  जा  सकती  है  ।

 नमक  के  निर्यात  के  प्रसार  की  भ्र भी  बड़ी  सम्भावना  है  ।  आखिर  १४  नये  पैसे  किलोग्राम  केਂ  हिसाब से

 साधारण  नमक  पर  सरकार  को  कोई  बहुत  भारी  घाटा  तो  नहीं  होगा  ।

 गत  कुछ  वर्षो  में  नमक  के  मूल्य  में
 ४००

 प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  ।  इससे  जनता  पर  बोझ  बढ़ा  है  ।

 सभा  को  इस  पर  विचार  करना  चाहिए  |

 मुझे  विधेयक  के  उद्देश्य  पर  कोई  orate  नहीं  है  ।  बल्कि इसे  कुछ  दिन  पहले  रखा  जाना

 चाहिए  था  |

 कासलीवाल
 :

 में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हुं  ।  इस  में  विलम्ब wae

 हुआ है  क्योंकि  १६५७  की
 नमक  जांच  समिति  ने  उपकर  की  दरों  में  एकरूपता  करने  की

 सिफारिश  की  थी  |

 माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  हिन्दुस्तान नमक  समवाय  बनने  के  फलस्वरूप  ही  यह  एकरूपता

 आवश्यक  हो  गई  है
 ।

 समवाय
 न  तो  भी

 सरकारी  नमक  कारखानों  पर
 निजी  नमक

 कारखानों  की  भ्रपेक्षा  अधिक  भार  नहीं  रखना  चाहिए  ।

 उपकर  की  यह  बढ़ी  हुई  १-४-४७  को  एक  कार्य-पालक  ढारा  लागू  की  गई  थी  ।

 बड़ा  विचित्र  लगता  है  कि  सरकारी  नमक  कारखानों  की  कीमत  पर  निजी  नमक  कारखानों

 को  बढ़ावा  क्यों  दिया  गया  था  ।  समिति ने  इसका  कारण यह  बताया  है  कि  कुछ  सरकारों को

 संधि  के  मुताबिक  कुछ  राशियों  की  भ्र दाय गी  की  जानी  थी  ।

 अरब  प्राचीन  है  कि  सरकार  ने  यह  महसूस कर  लिया  है  कि  सरकारी  कारखानों को

 +णणाणाणयएयतल्‍ुयधलणण ह
 भी  व्यावसायिक  कारखानों  की  भांति ही

 चलाना  चाहिए
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 यदि  खार गोधा  सरकारी  नमक  कारखाने  को  प्रति  मन  डेढ़  श्राना  अ्रधिक  उपकर  न  देना  पड़ता

 तो  वह  उस  क्षेत्र  कें  निजी  नमक  कारखानों  के  साथ  बड़ी  सफलता  से  प्रतियोगिता  कर  सकता  था ।

 नमक  की  किस्म  प्रौढ़  अच्छी  बनाने  से  हम  अपने नमक  निर्यात  व्यापार में  पर्याप्त  विधि क

 कर  सकेंग े।

 थ्रो  रंगा  म॑  इस  विधेयक के  पक्ष  में  हूं  ।  साथ  सरकार को  कोशिश

 करनी  चाहिए  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  नमक  उत्पादन की  लागत  कम  पड़े  ।  तो  निजी  कारखानों

 की  उत्पादन-लागत  ही  कम  रहती

 लोक  लेखा  समिति  ने  बिल्कुल  ठीक  कहा  है  कि  निमित  नमक  को  भ्रच्छे  ढंग से  स्टोर

 करना  जिससे  वह  खराब a  sl

 तीसरी चीज़  यह  कि  इस  विधेयक  की  स्वीकृति  को  श्राघार  बना  सरकार  को  फिर  से

 नमक  कर  थोपने का  प्रयास  नवदीं  करना  चाहिए  ।

 सरकार  को  नमक  के  उपोत्पादों  के  विकास  की  कौर  अधिक  ध्यान  देना  चाहिए  ।  इस  के  लिए

 अधिक  राशि  आवंटित की  जानी  चाहिए

 नमक  का  निर्माण  सहकारी  समितियों  कौर  निजी  सदस्यों  द्वारा  जारी  रहना  चाहिए  ।

 दोनों  की  प्रतियोगिता
 से

 देश  की  जनता  को  लाभ  होगा

 pat  हरिश्चद्र  माथुर  )  माननीय  मंत्री  ने  झपने  AHIQ3
 में  बहुत  कुछ  परन्तु

 मुख्य  प्रदान  से  कतराते  रहे
 ।

 मुझे  नमक  सत्याग्रह  का  इतिहास  बताने  की  आवश्यकता  नहीं
 ।

 नमक  को  कर  मुक्त  कराने

 के  आन्दोलन  का  महत्व  विश्व-विख्यात है  ।

 स्वतंत्रता  के  इसलिये  सरकार  को  नमक-शुल्क  बिल्कुल  हटाना  पड़ा  था  ।  फिर

 PERIZ  में  संसद्‌  ने  सरकार  को  यह  नमक-उपकर  लगाने  की  च्े  इसलिये  दी  थी  कि  नमक

 विभाग  के  प्रशासन  तौर इस  दिशा  में  ग्रनुसंघान  करने  वाली  संस्थानों  का  इत्यादि  पुरा  किया

 जा  इसलिये  नहीं  कि  उसे  सरकार  सपनो  प्राय  का  स्रोत  बनाये  ।  परन्तु  हुमा  यह  कि  सरकार

 को  में  उपकर से  x  लाख  रुपये  की  पर  सरकार  ने  उसमें  से  केवल

 लाख  खर्चे  किये  |  इसे  सरकार ने  REYV—UN ATT LEYNVE PEK YRUE  में  €३  लाख

 अर  €४५  लाख  रुपये  वसूल  लेकिन  ve  लाख  कौर  ४७  लाख  रुपये  ही  खड़े  किये  ।

 सरकार  गेबान  वर्ष  में  इस  मद  से  ४  करोड़  रुपये  अपने  राजकोष  में  जमा  किये  |

 ag  ईमानदारी  नहीं  है  ।  दूसरी  सांभर  झील  के  कारखाने के  पास  विकास  के

 लिए  पर्याप्त  निधि  नहीं  है  ।  सरकारी  राजकोष  में  रुपया  जमा  करते  जाने  से  क्या  लाभ ?

 यह  संसद्‌  की  मंजूरी  की  के  विरुद्ध  है
 ।

 में  अन्य  माननीय  सदस्यों  की  भांति  ag  नहीं  कहता
 कि

 नमक-कर  बिल्कुल  भी  नहीं  लगना

 पर  संसद्‌  को  उसकी  पूरी  जानकारी  तो  होनी  चाहिए
 ।

 यदि  सरकार  इन  चार  करोड

 रुपयों  के  उपयोग  के  लिए  कोई  विधान  नहीं  तो  मैं  इसे  ग़बन  कहूंगा
 ।

 मूल
 अंग्रेजी  में
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 [at  हारिंदाचन्द्र

 सरकार  को  तो  इन  चार
 करोड़  रुपयों  पर  ब्याज  भी  प्रदा  करना  चाहिए  ।  इस  राशि  को

 नमक  उद्योग  के  विकास  में  ही
 लगना  चाहिए

 ।

 संसद्‌ को  पूरा  विवरण  बताया  जाना  चाहिए  कि  सरकार  यह  उपकर  क्यों  स्पष्टतया

 किस-किस  व्यय  को  पूरा  करने  के  लिए
 लगा  रही है

 ।
 का  भ्रनुभव  तो  यही  है  कि  सरकार

 को  ऐसी  कोई  आवश्यकता नहीं  थी  ।  इसलिये उपकर  की  दर  तुरंत  प्राची  कर  दी  जानी  चाहिए  ॥

 वर्तमान  दर  पर  उपकर  लगाने  का  कतई  कोई  प्रौचित्य  नहीं
 ।

 सरकारी  कौर  निजी  नमक  कारखानों  के  नमक  पर  लगने  वाले  उपकर  की  दर  में  एकरूपता

 लाने  से  सरकार  को  कोई  भी  घाटा  नहीं  होगा  ।  फर  विंमान  दर  पर  उपकर  बनाये  रखने  की

 क्या  आवश्यकता है  ?

 दूसरा  बुनियादी  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  यह  हिन्दुस्तान  नमक  समवाय  मुनाफे  के  लिये  चलाया

 जा  रहा  में  चाहता  हूं  कि  सरकार  स्पष्टीकरण करे  ।  प्रभी  सभा-पटल पर  केन्द्रीय  सरकार

 तथा  राजस्थान  सरकार  के  बीच  हुए  एक  करार  की  प्रति  रखी  गई  है  ।  उसमें कहा  गया  है  कि

 केन्द्र  ने राजस्थान सरकार  को  uf  लाख  रुपये  पट्टें  की  राशि  के  रूप  में  दिये  हैं  ।  यह  राशि  समवाय

 को  मिलेंगी  |  समवाय  में  राजस्थान  सरकार  के  vy  प्रतिशत  शेयर हैं  ।  असा  यही  है  कि  यह

 समवाय  ३०-४०  लाख  रुपये  मुनाफा  हि कमायेगा गा  कौर  वह  एक  दूसरा  समवाय  भी  बनायेगा  |

 सुभाष  शाह  sae  तो  दो  राज्यों  के  बीच  हुई  संधि  या  करार  इसलिए  सरकारी

 लिमिटेड  समवाय  से  उसका  कोई
 सम्बन्ध  नहीं |

 श्री  त्यागी
 :

 क्या  म्नाफ  की  कोई  सीमा  रख  दी  गई  है
 ?

 fat  सुभाष  ate  :
 यदि  हम  उसे  सरकारी क्षेत्र  के  एक  समवाय की  भांति  चलाना  चाहते

 तो  वह  अ्रघिक  से  ग्रसित  मुनाफा  कमा  सकता है

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर
 :

 यदि  मुनाफा  कमाना  तो  फिर  नमक
 पर  उत्पादन-शुल्क  लगाने

 का  क्या  मतलब
 ?

 तब  तो  ग्रुप  उसका  मनमाना  मूल्य  रख  सकते  हैं  ।  भ्र भी  पूरी  चीज  मेरी  समझ  में

 नहीं  are  |  मैं  उसके  परिणाम  समझना  चाहता  हूं  ।  है  कि  माननीय  मंत्री  इसका स्पष्टीकरण

 करेंगे  ।

 श्री  त्यागी  :
 एक  स्पष्टीकरण चाहता  हूं

 ।  माननीय  मंत्री  महोदय  सभा  को

 यह  दें  कि  इस  शुल्क  के  लगाने  के  स  नमक  का  मूल्य  वर्तमान  मूल्य  की  बढ़ेगा

 उपाध्यक्ष  महोदय :  माननीय  सदस्य  चर्चा  के  बाद  में  भराये  हैं  यह  शुल्क  तो  केवल  सरकारी

 क्षेत्र  तथा  गर  सरकारी  क्षेत्रों में  समानता  लाने  के  लिए ही  है  ।

 fat  मनु भाई  शाह
 :

 यह  एक  साधारण  विधेयक  है  जिसका  उद्देश्य  सरकारी
 वे  के

 उपक्रम

 को  निजी  वर्ग  के  उपक्रमों  की  तुलना  में  लाना  है  तथा  यह  उचित  ही  है
 ।

 श्राजकल  देश  में
 ८०

 प्रतिशत  नमक  सहकारी  संस्थानों  तथा  छोटे  पैमाने
 के

 उत्पादकों
 द्वारा

 तैयार
 किया  जाता  है  ।

 ह  लत
 यह  प्रावइ्यक

 था  कि
 सरकारी  उपक्रम  निजी  उपक्रमों  की  प्रपेक्षा  अधिक

 शुल्क
 शादी  न

 ee

 tae  अंग्रेजी  में
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 गायें  ।  साथ ही  मैँ  यह  भी  बता  देना  चाहता  हूं  कि  नमक  सहकारी  संस्थानों  तथा  छोटे  पैमाने

 के  उत्पादकों को  इस  समय  जो  छीटें  प्राप्त  पर्व  की  नात  हो  बनी  रहेंगे  ।  इस  प्रीमियम के  द्वारा

 हमारा  उद्देश्य  कोई छट  अ्रथवा  कोई  रियायत  देना  नहीं  है  ।  १९५३  के  अधिनियम के  खं  ड३ में

 यह  स्पष्ट  है  कि  यह  उपकर  कर  या  उपकर  के  सामान्य  wal  में  निधि ग्रस्त  उपकर  नहीं  यह  एक

 साधारण  शल्क  है  जो  नाममात्र  राशि  में  वसूल  होगा
 ।  इस  शुल्क की  प्राय  को

 किन्हीं  निश्चित

 प्रयोजनों के  लिए  बर्ता  जायेगा  ।  सरकार का  कर्तव्य  यह  है  कि  वह  इन  राशियों  को  उन  बातों

 के  लिए  सर्वप्रथम  देय  धन  समझे  ।  यह  कहना  गलत  है  कि  सभा  की  इच्छाश्रों  के  विरुद्ध  कुछ

 किया  जा रहा है  हम  इस  उद्योग  को  ठोस  आधार  पर  लाने के  लिए  प्रत्येक  कार्यवाही  कर

 रहे  हैं
 ।

 यदि  हम  नमक  adit  के  इतिहास  पर  दृष्टिपात  करें  तो  हमें  ज्ञात  हो  जायेगा  कि  यह

 आन्दोलन  शुरू  में  महात्मा  गांधी  ने  शुरू  किया  था  ।  उन  दिनों  इस  पर  शुल्क  बहुत  कम

 २  कराना  प्रति  मन  था  ।
 लेकिन  यह  स्मरणीय  है  कि  उन  दिनों  भारतीय  मजदूरों

 को  बहुत  कम  वेतन  मिलता  था  कौर  उनका  रहन  सहन  स्तर  भी  बहुत  नीचा  था  ।  जैसे ही  भारत

 ज्िटिश  साम्प्राज्यवादियों के  शिकंजे  से  छंटा  तो  पहला  काम  यह  किया गया  कि  नमक  पर  से

 कर  उठा  लिया  गया  ।  किन्तु  बाद  में  चलकर  २  ara  प्रति  मन  का  शुल्क  लगाया

 गया  |  यह  शुल्क  बहुत  ही  कम  है
 ।

 इस  दौरान  में  नमक  उद्योग  ने  काफी  अधिक  उन्नति  की  है  ।

 ara  स्थिति  यह  है  कि  हमारे  पास  अतिरिक्त  नमक  है  ।  ५०  हजार  टन  से  भी  अधिक  नमक  का

 निर्यात किया  जा  रहा  है  ।  राज  हमारे  देश  का  नाम  नमक  के  निर्यातकों  में  प्रमुख  है  ।  स्वतंत्रता

 के  पश्चात्‌ हमें यह लाभ हमें  यह  लाभ  हुमा है  |

 हम  यह  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  इस  उद्योग  का  समुचित  विकास  हो  ।  पौर  इसके  लिये  पूरी

 पूरी  कोशिश  भी  कर  रहे  हैं  ।  नमक  समिति  जिसका  हवाला  कि  oft  कासलीवाल  ने  किया  नमक

 के  विकास  सम्बन्धी  सभी  seat  की  जांच  पड़ताल  की  है  ।  तथा  एक  स्वायत्त  संविधिक  संविहित  केन्द्रीय

 नाक
 की  स्थापना

 की
 सिफारिश  की  इस  सम्बध  में  एक  विधान  शीघ्र  ही  सभा  के  सम्मुख

 लाया  जायेगा  ।  हम  नमक  उद्योग  के  लिये  एक  नमक  विकास  निधि  की  स्थापना  करने  जा  रहे  हैं  ।  इस

 निधि  में  से  सहकारी  समितियों  को  अरन्य  ग्रसित  उदार  आधार  पर  ऋण  दिये  जायेंगे  ।  इसके

 छोटे  तथा  बड़े  पैमाने  के  नमक  उद्योगों  को  भी  ऋण  दिये  जायेंगे
 |

 अरब  तक  बहुत  थोड़ी  सी  ही  सहायता
 दी  जाती थी

 श्रम  कल्याण  सम्बन्धी  कुछ  कार्यवाहियां  भी  करना  चाहते  हैं  ।  जिस  प्रकार  कि  अन्य  क्षेत्रों  में

 जैसे  जूट  कोयला  शादी  क्षेत्रों  में  इसका  उद्देश्य  यह  होगा  कि  नमक  उद्योग  में  काम  करने  वाले

 चारियों  को  भी  ग्रन्थि  से  अच्छी  सुविधाएं  जसे  पीने  का  wear  रहने  के  लिये  अच्छे

 अच्छी  सड़कें  प्रादि  की  व्यवस्था  हो  सके  |  इसके  लियें  हम  २०  लाख  रुपये  की  राशि  इस  निधि  में  से

 देंगे
 |

 आवश्यकता  पड़ने  पर  इस  राशि  को  बढ़ाया  भी  जा  सकता  है  ।  एक  केन्द्रीय  नमक  बोर्ड

 होगा  जिसे  ag  अधिकार  दिया  गया  है  कि  वह  गैर-सरकारी  क्षेत्र  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के  नमक  उद्योग

 को  ऋण  दे  सके
 ।

 दूसरी  कौर  विकास  निधि
 को  जो

 धन  दिया  गया  है  उसका  उपयोग  रखे  हम

 कारी  उपबन्धों  की  व्यवस्था  कर  सकते  हैं
 ।

 हम  लगभग  ३५  लाख  टन  नमक  का  उत्पादन  करते  हैं

 इससे  हमें  ७५  से  ८५  लाख  रुपये  तक  की  ग्राय  होती  है  ।  जैसे  जैसे  उत्पादन  बढ़ेगा  वैसे  वैसे  हीਂ

 कर  से  होने  वाली  ara  से
 भी

 वृद्धि  होगी
 ।

 इससे  सरकारी  राजकोष  को  भी  लाभ  होगा  ।  क्योंकि

 जित  योजनाएं  तैयार  की  जा  रही  हैं  अतः  रेल  शादी  सभी  को  लाभ  पहुंचेगा
 ।

 तीसरी  योजना  में  नमक
 उत्पादन  का  लक्ष्य  बढ़ा  कर  ६०  लाख  टन  कर  दिया  गया  है  ।  हमारा  यह  प्रयत्न  अच्छी  किस्म  का
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 नमक  पैदा  करने  का  होगा
 ।

 यह  उल्लेखनीय  है
 कि

 यह  उद्योग  तेजी  से  प्रगति  कर  रहा  है  ।  एक  दिन था

 जबकि  हम  नमक  का  किया  करते  फिर  हम  आत्म  निभा  हुए  वह  दिन  ग्रा  गया

 है  जब  कि  हम  निर्यातक  बन  गये  हैं  ।  यह  इस  बात  का  ही  प्रमाण  है  कि  हम  तीब्र  गति  के  साथ  प्रगति

 कर  रहे  फिर  भी  हमारा  प्रयत्न  होगा  कि  हम  से  wea  नमक  तैयार  करें  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  सुझाव  दिया  है  कि  खाने  के  काम  वाले  नमक  को  उपकर  पे मक्‍्त ठ  कर

 दिया  जाये  ate  औद्योगिकी  नमक  पर  उपकर  लगाया  जायें  ।  ऐसा  करने  में  बड़ी  कठिनाई  होगी  ।

 नमक  उत्पादन  करने  वाले  प्रत्येक  कारखाने  भिन्न  भिन्न  प्रकार  के  नमक  का  उत्पादन  करते  नमक

 की  एक  किस्म  को  दूसरी  किस्म  से  विभिन्न  करना  शझ्रासान  बात  नहीं  है  ।  इसलिये  ऐसा  करना  ae

 wet  होगा  ।  दूसरे  इंस  सुझाव  को  क्रियान्वित  करना  प्रशासकीय  दृष्टि  से  भी  कठिन  होगा  ।

 इस  सम्बन्ध  में  हम  जो  कुछ  भी  कर  रहे  हैं  वह  तो  एक  मामूली  सी  बात  है  ।  जेसा  कि  श्री

 चाल  ने  बताया  है  हमें  यह  कार्य  तो  एक  वर्ष  पूर्व  ही  कर  देना  चाहिये  था  |

 प्रश्न  लाभ  का  कराता  है
 ।

 हिन्दुस्तान  नमक  कम्पनी  के  कार्य  का  मूल्यांकन  श्रमिक  तथा

 वाणिज्यिक भ्राता  पर  किया  जाना  सरकार  यह  नहीं  चाहती  कि  किसी  सरकारी  उपक्रम  का

 उद्देश्य  सामाजिक  या  धमकी  हो
 ।

 जहां  तक  वितरण  का  है  सरकार  वह  कार्य  स्वयं  करेगी  ।  यह

 निश्चित  है  कि  यह  हिन्दुस्तान  नमक  कम्पनी  भी  अन्य  कम्पनियों  की  भांति  करों  का  भुगतान  करेगी

 कौर  इसे  करों  से  कोई  छूट  नहीं  दी  जायेगी
 ।

 हम  यह  नहीं  चाहते  कि  जनता  में  किसी  भी  तरह  की  भावना

 न  फले  कि  सरकार  सरकारी  उपक्रमों  के  साथ  भेदभाव  की  नीति  al  है  ।

 नमक  विभाग  के  कर्मचारियों  का  हस्तान्तरण  इस  कम्पनी  को  कर  दिया  गया  है  जिसका  प्रभी

 प्राय  यह  होगा  कि  कम्पनी  पर  लगभग  १०  लाख  रुपये  का  वार्षिक  लाभ  बढ़  जायेगा  जबकि  कम्पनी  पर

 उपकर  की  दर  घटाने  केਂ  फलस्वरूप  लगभग  १२  '  ७५  लाख  रुपये  का  घाटा  होगा  |  दस  प्रकार इस

 विधेयक  के  कारण  सरकार  को  कोई  हानि  नहीं  उठानी  पड़ेगी  ।

 केन्द्रीय  सरकार  तथा  भूतपूर्व  देसी  रजवाड़ों  के  साथ  हुई  सन्धि  को  समाप्त  करने  का  अभिप्राय

 यह  होगा  कि  wa  केन्द्रीय  सरकार  को  उन्हें  स्वामित्व  तथा  अरन्य  खच  नहीं  देने  पड़ेंगे  ।  कृष्णमाचारी

 पंचाट  के  ग्रीस  उस  एक  नई  कम्पनी  में  जो  सांभर  नमक  कारखाने  का  प्रबन्ध  करने  के  लिये  बनाई

 जाने  वाली  राजस्थान  सरकार  को  ४०  प्रतिशत  निःशुल्क  अंश  मिलेंगे  ।  यह  भी  विचार  है  कि  सांभर

 नमक  विकास  कम्पनी  या  निगम  बनाया  जिसमें  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राजस्थान  सरकार  दोनों

 के  प्रतिनिधि  होंगे  ।

 इससे  कितनी  ara  होगी  ait  इस  समय  यह  बताना  afore  |  लेकिन  जहां  तक  में  जानता

 हूं  दोनों  ही  सरकारों  ने  इस  पंचाट  को  स्वीकार  कर  लिया  है
 ।

 यह  पंचाट  वेसे  सन्तोषजनक  है
 ।

 इसके

 राजस्थान  के  अन्य  नमक  उद्योगों  को  पूरा  पूरा  प्रोत्साहन  दिया  जायेगा  ताकि  वे  ग्रसना  विकास

 कर  सके  |

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  प्रदान यह  है

 नमक  उपकर  १९५३  में  कन  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाये  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  चूंकि  atc  संशोधन  नहीं  है  सभी  खण्डों  को  में  मतदान  के  लिये

 रखूंगा ।  प्रश्न  यह  है

 खंड  १  से  ४,  श्रनिनियमत क्रिया  का  परा  विधेयक  का  रंग  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 खंड १  से  ४,  अधिनियमन  सुत्र  ale  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड  दिये  गये  ।

 सुभाष  शाह  :  में  प्रस्ताव करता  हूं

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  को
 ~

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ
 ।

 शी  रंगा  :  सरकार  को  नमक  के  सम्बन्ध  में  भी  ऐसी ही  समिति  या  बोर्डे  बनाना  चाहिये

 जेसा कि  तिलहन  या  कपास  के  सम्बन्ध  में  है  ।  इस  बोरे  अथवा  समिति  का  यह  कार्य  होना  चाहिये  कि

 नमक  उपकर  से  जो  भी  are  हो  वह  इस  उद्योग  के  संवर्धन  झर  प्रगति  में  व्यय  की  जाये  |

 शो  हरिश्चद्र  माथुर  :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  १६५३  का  नमक  प्रीमियम केवल  इसी

 कारण  पारित  किया  गया  था  कि  उससे  सरकार  को  कुछ  हो  सके  |

 थी  मनु भाई  शाह  :  मैं  यह  खण्ड  पढ़  चुका  हूं  यह  भी  बता  चुका  हूं  कि  यह  उत्पादन  राजस्व

 पुट  के  रूप  में  है  ।  नमक  उद्योग  के  भ्र ति रिक्त  भी  कुछ  अरन्य  विकास  कायें  करने  हैं  उदाहरणार्थ  परिवहन

 संचार  विद्युत  तथा  अन्य  प्रकार  का  कार्य  ।

 महोदय  प्रदान यह  है
 ~

 विधेयक  पारित  किया  जाये  15.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हसा  |

 का  लने  एट
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 धम  उपमंत्री  afar  :  में  प्रस्ताव करता  हूं  कि

 कि  कुछ  स्थापनाओं  में  बच्चे  पैदा  होने  से  पहले  झर  उसके  बाद  कुछ  समय  तक  महिलाश्रों

 को  काम  पर  लगाने  को  विनियमित  करने  are  उन्हें  प्रसृति  लाभ  देने  की  व्यवस्था

 करने  वाले  विधेयक  ध  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  विचार  किया

 जाय  }

 विधेयक  में  संयुक्त  समिति  ने  कई  सुधार  किये  हैं
 ।

 इसका  क्षेत्र  भी  भ्रमित  व्यापक  बना  दिया

 गया  है  तथा  प्रोत्साहक  बोनस
 को

 मजूरी  की  परिभाषा  में  शामिल  कर  उसके  अधीन  प्राप्त  होने  वाले

 लाभों
 में

 भी  वृद्धि  कर  दी  गयी  है
 ।

 ear  की  raft  को  घटा  कर  १६०  दिन  कर  दिया  गया  है  ।

 एक  विशेष  उपबंध  यह  भी  किया  गया  है  कि  माता  की  मृत्यु  हो  जाने  की  स्थिति  में  बालक  को

 सहायता  देने
 की

 व्यवस्था  की  जाये  पेट  में  बच्चा  रहने  के  समय  रोजगार  की  सुरक्षा  से  सम्बन्धित

 उपबंध
 a

 सुदृढ़  बता  दिये  गये  हैं
 ।

 ही  ne

 मल  अंग्रेजी में



 वाय  प्रसृति  लाभ  विधेयक  १०  १९६१

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  ञ
 ।

 रेणु  चक्रवर्ती  :  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  यह  है  कि  माता  तथा  बालक

 को  कुछ  विशेष  स्त्री  तियों  में  पर्याप्त  संरक्षण  दिया  जाये  ।  wal तक  स्त्रियों  को  सस्ती  मजूरी का  साधन

 मात्र  समझा  जाता  रहा  है  ।  अखिल  भारतीय  स्तर  के  प्रसूति  लाभ  विधेयक  को  पारित  करते

 समय  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  भी  सावधान  रहना  होगा  कि  इससे  काम  करने  वाली  स्त्रियों

 की  संख्या  न  घटने  पाये  ।

 यद्यपि  भ्रत्तर्राष्ट्रीय श्रम  संगठन  ने  सभी  सदस्य  सरकारों से  यह  कहा  है  कि  अभिसमय  संख्या

 १०३  का  भ्रनुसमथंन  किया जाय  ।  तथापि  भारत  सरकार  ने  ait  तक  यह  नहीं  किया  हू  ।

 तथाति  यह  प्रसन्नता  की  बात  हें  कि  इस  प्रकार  के  अखिल  भारतीय  स्तर  का  श्रम  विधान  बनाया

 जा  रहाह ै।

 विधेयक  के  सम्बन्ध  में  मेरा  एक  सुझाव  यह  है  कि  इस  विधेयक  के  लाभ  उन  स्त्रियों  को  भी

 मिलने  चाहियें  जो  कि  व्यवसायिक  श्राफीसों  तथा  wear  कार्यालयों में  काम  करती

 इन  स्त्रियों  की  संख्या  हाल  के  वर्षों  में  बढ़ी  है  जब  कि  खानों  तथा  कपड़े  भ्र ौर  जूट  के  कारखानों में

 काम  करने  वाली  स्त्रियों  की  संख्या  में  कमी  हुई  है
 ।  हमने इस  सम्बन्ध  में  संयुक्त  समिति  में

 भी

 दबाव  डाला  था  सभा  का  भी  हम  विधेयक  की  इस  त्रुटि  की  ate  ध्यान  दिलाना  चाहते  हैं  |

 मेरा  यह  भी  सुझाव  है  कि  ऐसे  कारखानों  या  उद्योगों  में  काम  करने  वाली  औरतों  को  भी

 जो  कि  एक  विशेष  मौसम  में  काम  करती  हैं  इस  विधेयक  के  लाभ  प्राप्त  होने  चाहियें  ।  उदाहरणार्थ

 तम्बाकू  उद्योग  में  बहुत  अधिक  संख्या  में  स्त्रियां  काम  करती  हैं  उन्हें  इस  विधेयक  के  लाभ  मिलने

 चाहिये ं।

 यह  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  सरकार  ने  की  अवधि  घटा  कर  १६०  कर दी  मेरे

 विचार से  यह  RXo  दिन  ही  होनी  चाहिए  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  कई  उद्योगों  यथा  चाय

 के  उद्योग  में  स्त्रियों  को  खराब  मौसम  में  बड़ी  कठिनाई  से  काम  करना  होता  इसका  फल  यह

 होता  है  कि  वह  बीमार  हो  जाती  हैं
 ।

 कौर  वे  इतनी  अवधि
 भी

 पूरा  नहीं  कर  पाती  हैं  ।
 अतः

 चाय  बागानों  में  wear  की  अवधि घटा  कर  १००  दिन  ही  कर
 दी

 जाये
 ।

 जहां  तक  प्रसूति के  सम्बन्ध  में  नकद  सहायता  देने  का  है  इस  सम्बन्ध  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 श्रम  संगठन  ने  aaa  सिफारिश  संख्या  cy  की  है  ।  उसमें कहा  गया  है  कि  जहां तक  सम्भव  है

 उन्हें  न्यूनतम  स्तर  से  अधिक  सहायता  दी  जाये  ।  त्थ.पि  हमने  न्यूनतम  दैनिक  मजूरी  १  रु०

 निश्चित  की  है  जो  श्राजकल  की  महंगाई  को  देखते  हुए  बहुत कम  है  हमें  कि
 इसे

 बढ़ा  कर  कम  से  कम  डेढ़  रुपया  कर  दिया  जाये  |

 ai  की  बात  है  कि  हम  ने  यह  व्यवस्था  की  है  कि  लाभ  देने के  लिए  प्रोत्साहक  लाभांश

 को  भी  शामिल  कर  लिया  जायेगा  |  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  इसमें  उपरि  समय  रात्रि  भत्ता

 भी  शामिल कर  लिया  जाये  ।

 जहां  तक  चिकित्सा  सम्बन्धी  लाभ  का  year  हैं  विधेयक  में  यह  सिफारिश की  गयी  है  कि

 २४  रु०  ।  तथापि  माननीय  मंत्री  को  ज्ञात  होगा  कि  चाय  के  बागानों  में  मीलों

 तक  कोई  भी  अस्पताल नहीं  इससे  बागानों  के  श्रमिक  अस्पताल  का  लाभ  नहीं  उठा  सकते

 अतः  उनके  लिए  केवल  २५  रुपये  बहुत  कम  सरकार  को  चाहिए  कि  यह  राशि
 बढ़ा  कर

 १००  रु०  कर  दी  जाये  |

 मिल  अंग्रेजी  में
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 कब  में  नौकरी  से  हटाने  का  प्रश्न  लेती  हूं  ।  यह  aga  महत्वपूर्ण  मानते  ।  बागानों  में

 ऐसे  कई  मामले  हुए  विधेयक  के  खंड  १२  में  यह  उपबंध  किया  गया  है  कि  इस  अघिनियम

 के  यदि  कोई  स्त्री  अपने  कार्य  से  भ्रनुपस्थित  रहेगी  तो  उसे  काम  से  नहीं  हटाया  जा  सकता

 है  तथापि  उसमें  एक  त्रुटि  रह  गयी  है  वह  यह  है  कि  उपखंड  २  के  परन्तुक में  कहा  गया  है

 कि  कदाचार  के  rag  में  को  काम  से  हटाया  जा  सकता है  ।  मेरे  विचार  से  ऐसा  उपबंध

 रखना  उचित  नहीं  है  क्योंकि  कदाचरण  के  अपराध  के  कारण  को  प्रसूति  लाभों  से  वंचित

 कर  देना  ठीक  नहीं  होगा  ।  जहां  तक  उसके  कदाचरण  का  सम्बन्ध है  इसका  निर्णय  न्यायाधिकरण

 में  हो  सकता  है  तथापि  इसका  यह  फल  होगा  कि  जिस  समय  औरत  को  पैसे  सहायता  की

 सब  से  भ्रमित  ara  है  वह  उसे  प्राप्त  नहीं  हो  पायेगा  ।  मेरे  विचार से  बहुतसे  नियोजक

 इसकी  लेकर  भ्रौरतों  को  प्रसूति  लाभ  से  वंचित  करेंगे  ।  इसे  रोकने के  लिए  हम  ने  एक

 संयोजन  रखा  है  जिसका  शारदा  यह  है  कि  इन्सपैक्टर  को  ate  अधिक  दार्क्तियां दी  जायें  तथा

 काम  से  हटाने  के  सभी  मामले  उसके  समक्ष  रखे  जायें  ।

 खंड  २६  के  द्वारा  राज्य  सरकारों  को  यह  अधिकार  दिया  गया  है  कि  वे  उन  संस्थानों

 को  जहां  पहिले  से  ही  लगभग  इसी  प्रकार  के  लाभ  की  व्यवस्था  है  छट  दे  सकते  हैं
 |  मेरे  विचार

 से  इसका  लाभ  कुछ  बड़े  संस्थापन  उठा  सकते  हैं  कौर  अपने  करें  चोरियों  को  इन  सुविधाओं से

 वंचित  कर  सकते हैं  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  यह  छूट  केवल  राज्य  सरकार  की  अनुमति  से

 दी  जाये

 meat  में  मैं  सरकार  का  ध्यान  इस  कौर  दिलाती  बहुत  सी  स्त्रियां  इस  विधेयक

 के  अधीन इस  कारण  नहीं  झरा  पायेंगी  क्योंकि वे  wear  या  नैमित्तिक  श्रमिकों के  रूप  में

 काम  करती  हैं  ।  इसके  साथ  ही  यह यह  भी  खतरा  है  कि  कहीं  नियोजक  लोग  इस  सामाजिक  सुरक्षा

 विधेयक  को  पारित  होते  ही  स्त्रियों  को  काम  से  न  हटा  दें  यदि  ऐसा  होगा तो  इस  विधेयक से

 हित  होने  के  स्थान  पर  स्त्रियों  का  सहित  होगा  ।  सरकार को  इस  सम्बन्ध  में

 रहना  चाहिये
 ।

 क्रो  नंजर  संयुक्त  समिति  ने  मूल  विधेयक  में  काफी  सुघार  किया है  |

 wa  में  विधेयक  को  लेता हूं  ।  इस  में  गर्भस्राव  की  जो  परिभाषा  की  गयी  है  वह  त्रुटिपूर्ण

 है  ।  उसमें  गर्भपात  के  मामलों  को  शामिल  नहीं  किया  गया  है  ।  खंड  के  अन्तिम भाग  को  निकाल

 दिया  जाना  चाहिए

 खंड  ५  के  सम्बन्ध  में  में  ने  एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया  है  ।  यह  इस  कारण  किया  गया है

 कि  इससे  सरकार  के  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  पर  ग्रा घात  न  हमने  पावे  ।  मेरे  विचार  से  जिन

 स्त्रियों  के  चार  से  अ्रधघिक  जीवित  बच्चे  हों  वे  इस  विधेयक  के  उपबन्धित  लाभों  की

 अधिकारिणी न  हो  सकें  ।

 खंड
 ८

 के  सम्बन्ध  में  भी  में  ने  एक  संशोधन  रखा है  ।  मेरे  संशोधन का  ara  यह  है

 कि  प्रसव  के  लिये  जटिल  मामलों  में  स्त्रियों  को  परिवहन  तथा  अन्य  व्यय के  रूप  में  वह  व्यय

 दिया  जाय  जो  कि  वास्तव  में  व्यय  gar  है  ।  कई  मामलों में  जहां  प्रसव  करने  के  लिए  arta

 करवाने  की  शझ्रावश्यकता  होती  है  ऐसा  श्राप रेगन  ऐसे  अस्पतालों  में  ही  करवाना  होता  है  जहां कि

 सभी  आधुनिक  चिकित्सा  उपकरण  मौजूद  हों  ।  इन  मामलों  में  केवल  २४५  रु०  का  उपबंध  उचित

 नहीं
 होगा  ।

 अतः  विशेष
 मामलों  में  वास्तविक व्यय  दिये  जाने का  उपबंध  होना  चाहिए  ।

 ere

 मु  wish  में
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 fat  तंगा मणि  :  प्रसृति  लाभ  के  सम्बन्ध में  प्रभी  ap  विभिन्न  राज्यों  में  तेरह

 प्रीमियम  पारित  हो  चुके  केन्द्र  ने  इस  विषय  में  तीन  अधिनियम पारित  किये  हैं  ।  हमें

 चाहिए  कि  हम  इन  सोलहों  प्र धि नियमों  का  इस  अधिनियम  से  तुलना  करें  ae  देखें कि  यह

 भ्र घि नियम कितना  प्रगतिशील  है  ।  इससे  राज्य  सरकारों  को  जिन  पर  इस  अधिनियम  के

 लागू  करने  का  दायित्व  होगा  बहुत  लाभ  होगा
 ।

 जहां  तक  चिकित्सा  बोनस  का  सवाल  है  पंजाब  कौर  बिहार के  विधानों  में  यह  राशि थ

 res  रु०  रखी  गयी  है  ।  परन्तु  वर्तमान  स्थिति  को  देखते  हुए  यह  काफी  नहीं  है  में  प्राशि

 करता  हूं  कि  विधेयक  के  द्वितीय  पाठन  में  स्वयं  माननीय  उपमंत्री  इस  आशय  का  संशोधन  रखेंगे

 कि  चिकित्सा  बोनस  की  राशि  २४  रु०  से  बढ़ा  कर  १००  रु०  कर  दी  जाय े।

 चक्र चत ों  पीठासीन  हुईं  |

 श्री  में  कदाचार  के  को  लेता  इस  सम्बन्ध  में  केरल  विधान  सभा  में  प्रसूति  लाभ

 विधेयक  पर  जो  चर्चा  हुई  थी  उसका  निर्देश  करना  लाभदायक  होगा
 ।  उन्होंने यह  स्पष्ट  निर्देश

 कर  दिया  है  कि  यह  ज्ञात  होने  पर  कि  महिला  मजदूर  गर्भवती  है  उसे  हटाने  या  उस  पर  कदा चरण

 का  प्रारोप  लगाने  का  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  हो  सकता  है  ।  मेरे  विचार  से  भारतीय  परिपृष्ठ को

 ध्यान  में  रखते  हुए  areal  इस  पर  विचार  करना  चाहिए  ।  मेरे  कथन  का  तात्पर्य  केवल  यही  है

 कि  इस  विधेयक  को  पारित  करते  समय  हमने  यह  उपबंध  भी  नहीं  किये  हैं  जो  कि  प्रत्य  राज्यों में

 किये जा  चुके  हैं  ।  इसके  off  केरल  के  अधिनियम में  कहा  गया  है  कि  यदि  वह  महिला

 कर्मचारी  पिछले  नौ  महीनों में  १५०  दिन  काम  पर  उपस्थित  रही  जब कि  इस  अधिनियम

 में  यह  अवधि १६०  दिन  रखी  गयी  है  ।  इतना  ही  नहीं  श्रासाम  का  अधिनियम  भी  इससे  ग्रीक

 प्रगतिशील  है  ।  वहां  waar  की  waft  १५०  दिन  है  ।  इस  प्रकार  हम  देखते हैं  कि  एकरूप

 विधेयक बनाने  के  प्रयास  में  हम  ने  ऐसा  विधेयक  नहीं  बनाया  है  जो  कि  राज्यो ंके  अधिनियमों

 से  प्रगतिशील हो  ।

 खंड  १  में  यह  उपबंध  किया  गया  है  कि  यह  विधेयक  संघ  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय  सरकार  के  द्वारा

 जारी  की  गयी  तारीख  ate  राज्यों
 में

 संबंधित  राज्यों वारा  जारी  को  गयी  तारीख  से  लागू

 होगा  ।  मेरे  विचार  से  इसके  स्थान  पर  यह  व्यवस्था  होनी  चाहिए  कि  केन्द्रीय  सरकार  एक  निश्चित

 तारीख  नियत  करे  उस  दिन  से  यह  विधेयक  समस्त  देश  में  एक  साथ  लागू  हो  जाये

 संयुक्त  समिति  ने  विधेयक  में  यह  सुधार  किया  है  कि  ra  राज्य  सरकारें  किसी  विशेष  मौसम

 में  चलने  वाले  कारखानों  को  इस  विधेयक  के  क्षेत्र  से  छूट  नहीं  दे  सकती  हैं  ।  वस्तुतः कई
 उद्योग

 जहां  औरतें  काम  करती  हैं  एक  विशेष  मौसम  में  ही  काम  करते  हैं  यथा  तम्बाकू  इत्यादि

 इस  कारण  मेंने  एक  यह  संशोधन  रखा  है  कि  इन  मौसमी  उद्योगों  में  ग्रहीत  की  wah  १६०  दिन  से

 घटा  कर  १००  दिन  रख  दिया  जाये  ।  इस  विधेयक  में  एक  त्रुटि  यह  भी  है  कि  एक  स्थायी

 चारी  को  भी  यदि  ae  ada  की  भ्र वधि  पूरी  नहीं  करती  है  तो  प्रसूति  लाभ  से  वंचित  कर  दिया

 जायेगा
 ।  मेरे  विचार  से  स्थायी  कर्मचारी  के  बारे  में  agar  की  wale  की  छूट  होनी  चाहियें

 ।

 wae  सेवा  की  सुरक्षा के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं
 ।

 इस  सम्बन्ध  में  संयुक्त  समिति

 में  जो  व्यवस्था हुई  हैं  उससे  विधेयक  में  सुघार  gard  ।  मुत  विधेयक  में  प्रीमियम  का  उल्लंघन

 करने  पर  नियोजक  को  ५००
 रु०  जुर्माने  या  तीन  महीने  की  सजा  या  दौनों  का  उपबन्ध

 ङ्घ  गया
 ret  नया ne  नल

 मिल
 अंग्रेजी

 में
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 जब  कि  aa  उसे  इसके  प्रसूति  लाभ  के  aia  महिला  कर्मचारी  को  मिलने  वाले  लाभ

 की  राशि  भी  देनी  होगी  ।  तथापि  इस  खंड  में  ऐसे  किसी  मालिक  को  दंड  देने  का  कोई  उपबन्ध

 वीं  किया  गया  है  जो  किसी  कर्मचारी  को  केवल  इसी  कारण  नौकरी  से  निकाल  देता  है  कि  उसे  प्रसूति

 लाभ  से  छट  मिल  जायेगी  |

 प्रसूति  लाभ  देने  की  जिम्मेदारी  से  बच  निकलने  के  लिये  काम  करने  वाली  स्त्रियों  संख्या

 कम  करने  की  जो  प्रवृत्ति  है  उसे  रोकने  का  प्रबन्ध  किया  जाना  चाहिये  ।

 जहां  तक  लाभ  की  न्यूनतम  दर  का  सम्बन्ध  है  में  इस  सम्बन्ध  में  संयुक्त  समिति  को  धन्यवाद

 रता  हुं  कि  उन्होंने  उचित  मानदंड  निर्धारित  किया
 है  ।

 कई  राज्य
 विधान  सभाश्ों ने ने

 इस  मानदंड  का  प्रतुकरण झ  किया  है  ।  में  चाहता  था  कि  न्यूनतम  लाभ  की  दर  कम  से  कम  रुपये

 ग्रीवा डेढ़  रुपये  हो  ।  तथापि  महिला  श्रमिकों  को  मिलने  वाले  लाभ  के  लिये  दैनिक  दर  पर  जो  औसत

 मजूरी  निश्चित  की  गई  उसके  लिये  संयुक्त समिति  बधाई की  पात्र  है  ।

 इस  विधेयक  में  एक  ग्न्य  उपबन्ध  यह  है  कि  औसतन  दैनिक  मारी  निर्धारित  कर  गयी  है  ।

 कौन  महीने  की  पहली  मजदूरी  से  औसत  मजदूरी  लगाई  जाती  है  ।  इसमें  कौर  भी  कई  बातें  जिनका

 उल्लेख  में  दूसरे  वाचन  में  करूंगा  ।  में  इस  कौर  भी  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  आ्राकृष्ट  करवाऊंगा किः

 कुछ  उपबन्ध  ऐसे  हैं  जिनसे  प्रतीक  प्रगतिशील  हैं  ।  यह  देखा  जाना  चाहिये  कि  इस  विधान  का

 श्रमिक  से  afar  लाभ  लोगों  को  पहुंचे  ।

 ait  रामसिंह भाई  वर्मा  श्रीमती  ज्वाइंट कमेटी  की  जो  रिपोर्ट  हाउस  में

 पेश  की  गयी  थी  aa  उस  भ  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  में  उसका  हार्दिक  समर्थन  करने  के

 लिए  खड़ा  gar  हुं  ।

 इस  लोक  सभा  के  कभी  तक  मजदूरों  के  सम्बन्ध  में  जितने  भी  कानून  बने  हैं  उनको  जब

 हम  सामने  रखते  हैं  तो  इतना  प्रोग्रेसिव  कोई  कानन  नहीं  है  जितना  कि  यह  बिल  सिलेक्ट

 कमेटी  से  कराया  है  कौर  जिसको  हम  कानूनी  रूप  देने  जा  रहे हैं  |  जो  सेंटर  के  लेबर  लाज  हैं  बहुत  से

 राज्यों
 के

 लेबर
 लाज  उनसे  ०.  बढ़े  हुए  हैं  a  बहुत  प्रोग्रेसिव  हैं

 ।  लेकिन
 ma  जिस  कानून  पर

 हम  विचार  कर  रहे  हैं  इसके  सम्बन्ध  में  कहा  जा  सकता  है  कि  यह  केन्द्र  का  कानून  उद्योग  व्यवसाय  में

 काम  करने  वाली  बहिनों  के  प्रति  न्याय  करने  के  लिये  लाया  गया  है  भ्रौर  इसके  द्वारा  यह  सदन  इन

 बहिनों के  प्रति  पूरा  न्याय  करने जा  रहा  है  ।  और  उनके  प्रति  पूरी  सहानुभूति  इस  बिल  के  द्वारा

 दिखायी  गयी  है  ।  वेसे  तो  अभी  तक  सेंटर  का  ऐसा  कोई  कानून  नहीं  था  कि  उद्योग  व्यवसाय  में

 काम  करने  वाली  बहिनों  को  प्रसूति  का  लाभ  मिले  ।  राज्यों में  न  कानून थे  शौर  उन

 कानूनों  के  अनुसार  उनको  कुछ  लाभ  मिल  जाता  था
 |  झाम  तौर  से  देखते  हैं  कि  जो  लाभ  इसमें

 दिए  गए  हैं  ग्रोवर  बताए  गए  हैं  वह  अरन्य  राज्यों  के  भ्रमर  भी  बहिनों  को  कम  मिलते थे  उन्हें अब  अधिक

 मिलेगा  ।  लेकिन  साय  ही  इसमें  यह  ठहरा  दिया  है  कि  sere  किसी  को  जहां  ज्यादा  मिलता

 तो  वह  तो  उसे  मिलता  ही  रहेगा  लेकिन  जो  इसमें  दिया  गया  है  उससे  कम  किसी को  नहीं  मिलना

 चाहिए

 अभी  हमारे  कम्युनिस्ट  भाई  ने  कौर  उनके  पहले  हमारी  कम्युनिस्ट  बहिन  ने  कुछ  बात  कही  +

 उन्होंने  कहा  कि  १६०  दिन  की  हाजिरी  के  बजाए  उनको  यह  लाभ  १४०  दिन  की  हाजिरी  ही

 मिलना  चाहिए  ।  वेसे  जितने  भी  सेंटर  के  कानन  हैं  जिनमें  श्रमिकों  को  लाभ  देने  की  बात  भाई है

 २४०  दिन  की  हाजिरी  होने  पर  ही  उनको  लाभ  देने  की  व्यवस्था  >
 a  1  लेकिन
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 भरि  रामसिंह  भाई

 यह  पहला  बिल  है  मैटरनिटी  बेनीफिट  देने  के  वारे  में  जिसको  हम  कानूनी  रूप  देने जा  रे  हैं  जिसके

 अन्दर  १६०  दिन  रखे  गए  हैं
 ।

 लेकिन  हमारे  साथी  ने  कौर  उनके  पहले  हमारौ  बहिन  ने  १५०  दिन

 बताए हैं  ।  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  ज्वाइंट  कमेटी  में  ये  दोनों  सज्जन  विराजमान  थे  कौर

 दोनों  सज्जनों  ने  जो  नोट  श्राफ  डिफरेंट  दिया  है  उसमें  १६०  दिन  रखे  हैं  उसका  स्वागत  किया

 है  ।  यह  तो  ज्वाइंट  कमेटी  की  रिपोर्ट  में  नोट  साफ  डिफरेंट  देने  के  बाद  थाट  है  कि  १५०

 दिन हो  ।  यह  तो  उनको  बाद  को  विचार  पाया  कि  g¥Xo  दिन  होने  चाहियें  ।  gMo  दिन  का

 कानून  बनने  के  वाद  उनको  ag  विचार  भी  at  सकता  है  कि  १००  दिन  ही  क्यों न  होने  चाहियें  ।  मैं

 यह  निवेदन करना  चाहता  हूं  कि  जब  इस
 बिल

 पर  ज्वाइंट  कमेटी  में  विचार  हुमा  था  तो  ये  सज्जन

 वहां  उपस्थित  थे  ate  जो  नोट  ग्राफ  डिफरेंट  दिया  है  उसमें  भी  बराबर  १६०  दिन  का  स्वागत  किया

 तो  इनके  द्वारा  नोट  आफ  डिफरेंट  में  उसका  स्वागत  करने  के  बाद  श्री  उसका  विरोघ  करना तो

 न्यायसंगत नहीं  मालूम  देता

 दूसरी  बात  यह  है  कि  बेनिफिट  की  दर  क्या  होनी  चाहिए
 |

 ज्वाइंट  कमेटी  ने  यह  रखा  है

 कि  जो  उनका  तीन  महीने  का  एवरेज  वेतन  हो  उसके  हिसाब  से  उन्हें  ६  हफ्ते  इधर  ६  हफ्ते  उघर

 दिया  जाए  |  ag  भी  न्यायसंगत बात  है  ।  दूसरे  राज्यों  के  भ्रमर  जो  बेनिफिट  की  रकम  दी  जाती

 है  कहीं  १२  भराने  कही  दस  जाने  कहीं  प्राय  जाने  है  ae  नहीं  देखा  जाता  कि  उनका  एवरेज

 वेतन  क्या  भ्राता है  ।  लेकिन  इस  के  अन्दर  यह  ठहरा  दिया  गया  है  कि  कम  से  कम  एक  रुपया तो

 प्रति  दिन  मिलना  ही  चाहिए  ।  मैं  मानता  हूं  कि  यह  न्यायपूर्ण  बात  है  रोक  बहुत  डी  अच्छी  चीज  है

 इस  बिल  के  भ्रन्दर  जो  कि  हमारे  हाउस  के  आया  है  |  इसलिए  मुझे  कहना  पड़ता  हैकि  जो  १६०

 रखे  हैं  वह  बराबर  है  ।

 att  भाषण  में  कौर  नोट  आफ  डिफरेंट  में  हमारे  कम्युनिस्ट  साथियों  ने  जापान  प्रौढ़  चीन
 की

 बात  कही  है  ।  मैं  तो  कहता  हूं  कि  श्राप  रूस  का  उदाहरण  लीजिए  ।  वहां  क्या  है
 ?  gy  परसेंट

 बहिनें  उद्योग  में  काम  करती  हैं  शौर  £४५  परसेंट  में  से लगभग  &<  परसेंट  क्वारिकाएं थ  जापान

 के  ग्रन्दर  तो  €  ०  परसेंट  में  से  €०  परसेंट  क्वारिकाएं  मिलेंगी  ।  क्वारिकाओ्रों  को  रखने  में  एक  मकसद

 है  ।  वह  मकसद  यह  है  कि  एक  तो  उनको  मैटरनिटी  बेनिफिट  नहीं  देना  पड़ता  ।  इसके  अलावा

 बच्चों  के  लिये  पालनाघर  होता  बच्चों  की  माता  बार  बार  दूध  पिलाने  जाती  हैं  उसमें
 समय

 लगता  है  ।  क्वारिकाझों  को  रखने  में  वह  समय  बच  जाता  है  ।  लेकिन  हिन्दुस्तान  टेक्सटाइल

 इंडस्ट्री के  भ्रमर  श्री  wear  ने  टाइम  एंड  मोशन  स्टडी  करके  यह  निकाला  है  कि  ८
 घंटे  में  पुरुषों का

 ८०
 या  ७५  परसेंट  का  एफीसियेन्सी होती  है  ।  लेकिन  जो  बहनें  बाइंडिंग  ate  सीलिंग  का  काम

 करती

 हैं  उनकी  एफीशेंसी मुश्किल  से  ६०  परसेंट  पती है  ।  हमारे देश  के  wae यह  एक  प्रथा  चली

 झाई  है  कि  हम  क्वारिकाओओं  को  कारखानों  में  काम  करने  के  लिये  नहीं  भेजते
 ।  लेकिन

 वह  बहिनें

 जिनके  कोई  कमाने  वाला  नहीं  होता  उनको  ही  काम  करने  के  लिये  भेजा  जाता  है
 ।

 जो  विवाहिता

 बहिनें  होती  हैं  उनको  ही  कारखानों  में  काम  करने  केਂ  लिए  भेजा  जाता  लेकिन  उनकी
 उतनी

 एफीशेंसी नहीं  होती  ।  नोट  श्राफ  डिफरेंट  में  कहा  गया  है  कि  जापान  में  जो  बहिनें  काम  करती हैं

 वह  इसलिए  हड़ताल  करती  हैं  कि  हमें  शादी  करने  दो  कौर  वहां  शादी  इसलिए नहीं  क  रने  देते  कि
 अगर

 वे  शादी  करनी  तो  उनके  बच्चे  तो  जो  फैंसी  उद्योग  के  seat  मिलती  है  वह  कम  मिलेगी

 और  दूसरे  बैनीफिट  भी  देने  होंगे  ।  तो  यह  विचार  करने  की  बात  है
 |

 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  मैटरनिटी  बैनीफिट  का  कानून  बनने  के  पहले  भी  हमारे यहा

 राज बी  मा  योजना  शुरू  उसके  भी  अच्छा  सेफ गार्ड  रखा  गया
 ।

 में  निवेदन  करना
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 चाहता  हूं  कि  सारे  उद्योग  के  इन्दर  काम  करने  वाली  हमारी  बहिनें  कितनी  लगभग €्८  हजार

 हमारी  बहिनें  हैं  site  उसमें  मैटरनिटी  बेनिफिट  कितनी क्लेम  करती  जिन्होंने  यह॒बैनीफिट

 क्लेम  किया  है  उनकी  संख्या  ६५२३  है  झ्र  उनमें  से  जितनों  को  यह  वैनीफिट  मिला  उनकी  संख्या

 ६०९९ है  तो  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  भ्रमर  तथ्यों  को  देखा  जाए  तो
 उद्योग  व्यवसाय

 के  टोटल  स्ट्रेंथ  में  से  १०  परसेंट  बहिनें  प्रती  हैं  जब  कि  दूसरे  देशों  में  टोटल  बि ट्ग्थ ढी  के  अन्दर

 बहिनें  €  ०
 परसेंट  राती  इसलिए दूसरे  देशों  से  हम  अपने  देश  की  तुलना  नहीं  कर  सकते

 हम  प्रगति  माताओं
 a

 बहिनों  के  साथ  सहानुभूति  रखते  हैं  तो  हमें  यह  मानना  चाहिए
 कि

 हमारे  देश  के  रोति  रिवाज  संस्कारों  के  भ्रनुसार  हमें  विचार  करना  होगा  श्र  हमें  ऐसा

 नहीं  अपनाना  चाहिए  कि  जिन  बहिनों  के  घर  में  कोई  कमाने  वाला  जिनका  पति  अपंग  वह

 बहिनें  काम  करती  हैं  उन्हें  भी  कारखाने  के  बाहर  जाना  पड़े  ।  देश  की  टेक्सटाइल  इंडस्ट्री  में  रोलिंग

 बाइंडिंग के  year  जहां  पहले  सेंट  परसेंट  बाईयां  रहती  थीं  ars  उनकी  तादाद  पैट  कर  पचास

 परसेंट रह  गयी है  शर  वहां पर  यह  एक  ट्रैंड चल  गया  है  कि  बजाय  औरतों के  पुरुषों  को  रक्खा

 जाय |  एम्पलायर्स  wart  यह  कोशिश  करते  हैं  कि  भाइयों  की  जगह  मर्दों  को  रखते  हैं  ।  मेरा  यह

 निवेदन  है  कि  are  यह  बिल  site  ज्वाइंट  कमेटी  की  रिपोर्टे  हमारे  सामने  आराई  है  में  मानता  हूं  कि

 बहनों  के  साथ  पूर्ण  न्याय  किया  गया  है  ।  इसमें  कोई  शंका  नहीं  है  ।

 महोदय  पीठासीन

 इसके  बाद  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहुंगा  कि  जब  हम  बहनों  के  प्रति  जो  कि  उद्योग  व्यवसाय  में

 काम  करती  न्याय  करने  के  लिये  गये  हैं  तो  ऐसा  न  हो  कि  किसी  के  साथ  अन्याय हो  जाय  ।  मैं  सीजनल

 फैक्टरी  की  बाबत  कहना  चाहूंगा  कि  वहां  पर  काम  करने  वाली  बहनों  के  लिये  भी  यह  नियम  रखना

 कि  उन्हें  मैटरनिटी  बेनिफिट  तभी  मिलेगा  जब  साल  में  १६०  दिन  की  उनकी  काम  पर

 होगी  ।  उचित न  होगा  ae  इसके  लिये  साननीय  मन्त्री  को  यह  विचार  करना  होगा  कि  जो  कारखाने

 १२  महीने  चलते  हैं  उनके  काम  करने  वाली  प्रौरत  के  वास्ते  जो  मैटरनिटी  बेनिफिट  देने  के  लिये

 १६०  दिन  की  हाजिरी  की  शर्तें  स  TE  में  प्रा  सकती  है  लेकिन  यह  सीजनल  कैटरीना  कोई  साल  के  बारह

 महीने  तो  चलती  नहीं  है  साल  में  करीब  ५  महीने  चलती  हैं  तो  उनके  वास्ते भी  यह  १६०  दिन  की

 हाजिरी  कहां  तक  न्यायसंगत होगी  ?  उनके  लिये  हाजिरी  की  शर्त  १६०  दिन  से  कम  होनी  चाहिये

 श्र  १२  महीने  के  वास्ते  जो  झापने यह  १६०  दिन  की  हाजिरी की  दात  रक्खी  है  तो  ५  महीने  जो

 रीज  चलती  हैं  उनमें  हाजिरी  शर्त  उसी  श्रनृपात  से  रखनी  चाहिये  कौर  जाहिर  है  कि  वहां

 के  वास्ते यह  १६०  दिन  की  हाजिरी  नहीं  हो  सकती  है  क्योंकि  अगर  सीजनल  फैक्टरी  जो  कि  साल

 में  पांच  महीने  चलती  हैं  उनमें  काम  करने  वाली  गैर तों  के  वास्ते  भी  यह  १६०  दिन  की  हाजिरी

 की  कद  रखते  हैं  तो  जाहिर  है  कि  वहां  पर  उनकी  १६०  दिन  की  हाजिरी  होना  भ्र सम्भव  हैदर  उनको

 मैटरनिटी बे  नीफिट  नहीं  मिल  सकेगा  ।  इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  उनके  वास्ते  हाजिरी  की  ard  थी

 उसी  अनुपात  से  होनी  चाहिये  ताकि  उनको  भी  इसका  फायदा  मिल  सके  ।

 मैँ  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जीनिंग  फैक्टरी  की  संख्या  हमारे  देश  में  कम  नहीं  है  ate

 हम  इस  पोजीशन  में  हैं  कि  कोर्स  कौर  मीडियम  काउन्ट  का  कौटेन  हम  अपने  जरूरत  के  लिये  रख  कर

 एक्सपोर्ट  भी  करते  हैं  ।  देश  की  जितनी  भी  जिमिंग  फैक्टरी  ज  हैं  उनकी  चाबियों  के  ऊपर  Prey  करने  वाली

 सेंट  परसेंट  महिलाएं  हैं  कौर  चूंकि  वह  फैक्टरी  ५  महीने  चलती  हैं  प्रौढ़  यदि  हम  कैद  १६०

 दिन  की  हाजिरी  की  उनके  लिये  भी  रखते  हैं  तो  यह  उन  बाईयों  के  साथ  wart  होगा  अर  १६०

 दिन
 की

 हाजिरी
 की

 शर्तें  लगी  होने  के  कारण  उनको  मैटरनिटी  बेनिफिट  मिलने  में  दिक्कत  पड़ेगी

 कौर  कठिनाई  पेश  करायेगी  |  हमारी  बहनें  जो  वहां  पर  काम  करती  हैं  उनको  कपास  की  रूई  बनाने  में

 स्वास्थ्य  बिगड़  जाता  है  कौर  हम  देखते  हैं  कि  पांच  महीने  जो  वहां  पर  वे  काम करती  हैं  तो  वह  पांच
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 प्रसृति  लाभ  विधेयक  १०  १९६१

 [at  रामसिंह भाई  वर्मा  ]

 महीने की  कमाई  १२
 महीने  के  भ्रमर  दवादारू  में  खर्च  कर  देती  है  ।  यह  देखने  में  ar  है  कि  उनको

 क्षय  रोग  हो  जाता  है  उनके  हंकड़े  खराब  हो  जाते  हैं  लेकिन  विवश  होकर  उनको  उन  फैक्टरियों

 में  काम  करना  होता  है  क्योंकि  खे
 त

 पर  उनको  काम  मिलता  नहीं  है  भ्र ौर  दूसरा  रोजी  का  साधन  सुलभ

 नहीं है  ।

 इसी  प्रकार  से  बीड़ी  बनाने  का  व्यवसाय  है
 ।

 इस  उद्योग  में  भी  काफी  तादाद  में  हमारी  बहनें

 लगी  हुई  हैं
 ।

 लेकिन  वहां  पर  बीड़ी  व्यवसाय  के  मालिकान  लेबर  लाज  से  बचने  के  लिये  बाईयों  को  बीड़ी

 कौर  तम्बाक्‌  बांट  देते  हैं  वह  अपने  घरों  पर  यह  बीड़ियां  बनाती  बजे  ।  यह  मालिकान  लाखों  रुपये

 की  बीड़ियां  बनाते  हैं  आर  बहुत  महंगे  दामों  पर  ब्रंच  कर  भारी  मुनाफा  कमाते  हैं  लेकिन  बाईयों

 को  बीड़ी  प्रौढ़  तम्बाक्‌  बांट  देने  से  प्रौढ़  बाईयों  द्वारा  बीड़ी  घरों  पर  तैयार  करने  से  फैक्टरी

 पेमेंट  श्राफ  वेजेस  मैटरनिटी  बेनीफिट  कौर  गवर्नमेंट  के  किसी
 भी

 लेबर  कानून  का  फायदा  उन

 बीड़ी  विकास
 को

 नहीं  मिल  पाता  है  ।  म॑  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  यह  उनके  साथ  सरासर  न्याय

 है  उनको  यह  सब  बेनिफिशल  मिलने  चाहियें  ।  हमारी  लाखों  बहनें  जो  बीड़ी  के  तौर  पर

 काम  करती  हैं  उन्हें  प्राविडेंट  फण्ड  का  फायदा  नहीं  मिलेगा
 प्रौढ़

 मैं  समझता  हूं  कि  सरकार को  इस

 खामी  को  दूर  करना  चाहिये  ।

 इसके  साथ  ही  साथ यह  हैल्थ  इंश्योरेंस का  जो  कि  हम  जनता  को  फायदा  पहुंचाने  जा  रहे  हैं  उसका

 फायदा  उन  हाउस  को  नहीं  पहुंचेगा  श्र  में  चाहता  हुं  कि  उनको  भी  प्राविडेंट  फण्ड  का  फायदा  मिले  ।

 जो  उनके  कंट्रीब्यूशन  की  रकम  है  वह  इस  स्कीम  में  रानी  चाहिये  प्र  हमारे  बीड़ी  aaa  को  भी

 प्राविडेंट  फण्ड  का  बेनिफिट  चाहिए  ।

 सीजनल  फैक्ट  रीज  प्रौढ़  बीड़ी  कस  के  श्रलावा  धान  कुटाई  के  धंधे  में  भी  हमारी  बहनें  काफी

 तादाद में  लगी  हुई  हैं  ।  धान  कुटाई  के  कारखाने  हमारे  मध्य  प्रदेश  के  बहुत  हैं  ।  घान  कुटाई  के

 कारखाने  १२  महीने  नहीं  चलते  हैं  ।  जब  धान  है  जमा  होता  है  तो  धान  कुटाई  का  काम  उन

 कारखानों  में  शुरू  होता  है  कौर  उस  समय  काफी  तादाद  में  हमारी  बहनें  उस  काम  को  करने  जाती  हैं  |

 चाहता  हूं  कि  उन  हमारी  बहनों  को  भी  लेबर  कानूनों  का  बेनिफिट  मिले  ।  अब  होता  यह  है  कि  जो

 ज्यादा  दुखी  We  जिनकी  श्रामदनी  बहुत  थोड़ी  है  उन्हें  कोई  फायदा  नहीं  मिलता  है  कौर  जिनकी

 आमदनी  ज्यादा  है  कौर  जो  भ्रपेक्षाकृत  प्रिये  पैरों  पर  खड़े  हैं  उनको  ज्यादा  बेनिफिट  मिले यह  कहां  तक

 ठीक  कौर  वाजिब  होगा  ?  मन्त्री  महोदय  को  नहीं  तो  कल  इस  चीज  यर  विचार  करना  होगा

 श्रौर में चाहता हूं कि वे चाहता  हूं  कि  वे  इस  बात  को  प्रपने  सामने  रक्खें  कि  सीजनल  फैक्टरी  में  काम  करने  वालों

 धान  कुटाई  या  बीड़ी  धज्जी  को  भी  सेंटर  के  जो  लेबर  लाज  हैं  उनका  फायदा किस  प्रकार से  मिले

 मैं  सरकार  लेबर  डिपार्टमेंट  शर  ज्वाएंट  कमेटी  को  धन्यवाद  देता  हुं  कि  उन्होंने  एक  ऐसा

 लेजिस्लेशन  कंस  के  फायदे  के  वास्ते  रक्खा  है  यह  सही  है  कि  दूसरी  स्टेट्स  की  बनिस्बत  सबसे

 श्रमिक  प्रोग्रेसिव  कानून  श्राप  बनाने  जा  रहे  हैं  कौर  जिसके  जरिए  हमारे  देश  की  लाखों  माता ग्र ों  शौर

 बहनों
 को

 फायदा  मिलेगा  ate  इसके  लिये  मैं  उनको  मुबारकबाद  तेता  राठौर  इस  बिल  का  समर्थन

 करता हूं

 श्री  भ्ररविन्द  घोषाल  :  मेरा  विचार  है  कि  इस  विधेयक  से  महिला  श्रमिकों

 की  बहुत  सी  मांगों  कौर  आवश्यकताओं को  पुरा  कर  दिया  है  ।  परन्तु  में  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं

 कि  जो
 लाभ  प्राप्त  हुये  हैं  उसका  प्रभाव  खण्ड  १२  का  परन्तुक  नष्ट कर  देता  है

 |  इत्यादि  के

 मिला  अ्रगरेजी
 में
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 के  बारे  में  चर्चा

 moat  से  यदि  किसी  को  नौकरी  से  निकाला  गया  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  हो  गयी  तो  इसका

 sara  किया  जायेगा  ।  इससे  श्रमिक  प्रसूति  लाभ  से  वंचित  हो  जायेंगे  ।

 इसके  अतिरिक्त  मेरा  यह  भी  निवेदन  है  कि  विधेयक  की  परिधि  से  उद्योगों  को  मुक्त  करने  के

 के  मामले में  राज्य  सरकारों  को  बहुत  व्यापक  अधिकार  दिये  गये  हैं  ।  किसी  समय  भी  कोई  गलत

 दिशा  में  इसका  प्रयोग  कर  सकता  है  ।  मैं  प्रतिरोध  करना  चाहता  हूं  कि  यदि  स्थिति  ऐसी  है  कि  इन

 अधिकारों  को  राज्य  सरकारों  से  छीना  नहीं  जा  सकता  तो  कम  से  कम  इन  अधिकारों  को  सीमित

 कर  दिया  जाना  चाहिय े।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य
 प्रता

 भाषण  कल  जारी  रख  सकेंगे
 ।

 ea et

 चीनी  के  निर्वात  शर  मूल्य  निर्धारण  के

 बारे  में  चर्चा

 श्री  त्यागी  :
 सबसे  अधिक  जिस  बात  की  कौर  मेरा  ध्यान  गया  वह  गन्ने  की  कीमत

 थी  |  में  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हुं  कि  संसद  को  ग्रामीणों  का  कोई  लिहाज  नहीं  करना  चाहिये  ।  यह

 तो  हैं  ही  कि  हमारी  बहुसंख्या  गांवों  में  रहती  है  कौर  उनका  व्यवसाय  कृषि  है  ।  काफी

 काल  से  यह  भी  एक प्रवृत्ति चल  रही  है  कि  खाद्यान्नों  की  कीमतें  न  बढ़ें  ।  यदि  गन्ने  की  कीमत  सरकार

 ने  बढ़ने  न  दी  तो  ग्रामीणों  को  इससे  भारी  संकट  का  सामना  करना  पड़ेगा  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  यदि

 सरकार  चीनी  ही  का  मूल्य  कम  करना  चाहती  तो  वह  शुल्कों  तथा  उपकरों  की  दर  घटा  कर  ऐसा  कर

 सकती है  ।  यदि  गन्ने  की  कीमतें  कम  करने  की  कोई  बात  है  तो  में  उसका  विरोध  करता  हुं  ।

 जिन  चीजों  की  देहाती  लोगों  को  जरूरत  है  यदि  उनकी  कीमतें  भी  कम  हो  जायें  तो  फिर  हमें  कोई

 नहीं  रहेगी  ।  देहाती  भाई  शोर  नहीं  मचा  सकते  इसलिए  उनका  मामला बिना  वकालत

 किये  ही  रह  जाय  ।  तराशा  करता  हूं  कि  मन्त्री  महोदय  इस  झोर  समुचित  ध्यान  देंगे
 ।

 में  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  प्रोर
 भी  कृष्ण  करवाना  चाहता  हूं

 कि
 उसे  चीनी  के

 अधिक

 से  अधिक  निर्यात  करने  के  बारे  में  पूरी  खोज  करनी  चाहिये  ।  हमारे  पास  काफी  फालतू  चीनी  है  भ्र ौर

 उसका  निर्यात  किया  ही  जाना  उसमें  हमें  घाटा  ही  उठाना  पड़े  ।  परन्तु  हमारे  जो  ऋण

 हैं  उनको  देखते  हुए  हमें  ऐसा  करना  ही  पड़ेगा  |  इस  दिशा  में  मुझे  कई  बार  है

 नेशिया  में  चीनी  का  दाम
 ४८

 रुपये  मन  हैं  ।  परन्तु  वह  १६  रुपये  प्रति  मन  निर्वात  कर  रहे  हैं  ।  इसी

 तरह  श्रास्ट्रलिया में  दाम
 ३३

 है  परन्तु  निर्यात  १६  में  हो  रहा  है
 ।  इस  दिशा  में  मन्त्री  महोदय  का

 दृष्टिकोण  उचित  ही  है  कौर  हमें  प्रत्येक  अवस्था  में  चीनी  का  निर्यात  करना  ही  चाहिये  ।  चीनी  वैसे

 भी  फालतू  तीसरी  योजना  में  हम  इसका  उत्पादन  श्र  अधिक  कर  रहे  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  यह  भी  बड़ी  अजीब  बात  है  कि  हम  लोगों  को  काफी  चीनी  खाने  से  भी  रोक  रहे

 हैं  ।  एक  कारखाने  में  पैदा  होने  वाली  चीनी  एक  या  दो  व्यक्तियों  को  दे  दी  जाती  है  ।  कौर  उन्हें  Yo

 हजार से  ६०  हजार  तक  दलाली  मिल  जाती  है  |  यह  नियन्त्रण  भी  भ्रमित  नियन्त्रण  है  ।  फिर  जिस एक

 एजेण्ट  को  सारी  चीनी  दी  जाती  है  उस  पर  किसी  निर्धारित  दर  पर  चीनी  बेचने  की  कोई  पाबन्दी

 नहीं  |  श्रब  यह  कहा  जा  रहा  है  कि  सब  को  चीनी  दी  जा  रही  है  प्रौढ़  कारखानों  के  लिये  संकट  पैदा  हो

 द  पिलती  कराना रहा  है  गन्ने  की  कीमत  कम  की  जानी  चाहिये
 ।

 क्या  विचित्र  तक

 wast  मे



 ७८६  rit  के  निर्यात  कौर  मूल्य  निर्धारण  WAS,  १०  १९६१

 के  बारे  में  चर्चा

 [  श्री  त्यागी |

 में  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  चीनी  के  वितरण  पर  जो  भी  नियन्त्रण  उसे  हटा  देना

 चाहिए
 |

 att  यह  काम  मिल  मालिकों  तथा  गन्ना  उत्पादकों  दोनों  के  हितों  की  रक्षा  करते  हुए  किया

 जा  सकता  है  ।  यह  भी  है  कि  wee  देशों  को  चीनी  ब्रैवो  से  जो  हानि  हो  उसे  सारे  राष्ट्र  को  उठानी

 चाहिए  |  केवल  चीनी  गन्ना  उत्पादकों  को  यह  हानि  उठाने  के  लिये  मेरे  मत  में  भारी

 है

 यदि  हमारे  वास  फालतू  चीनी  बहुत  अधिक  है  तो
 हमें  गन्न  की  फसल  कम  पैदा  करनी  चाहिये

 कौर  कारखानों  में  उत्पादन  भी  कम  करना  चाहिये  ।  कौर  यह  संसाधन  किसी  कौर  दिशा  की  कौर

 लगाने  चाहियें  ।  चीनी  को  बिना  किसी  भी  प्रकट  र  की  रोक  के  मण्डी  में  बिकने  देना  चाहिये  ।  सरकार

 द्वारा  स्थापित  तथा  पोषित  कतिपय  अभिकरणों  द्वारा  यह  काम  नहीं  होना  चाहिये  ।

 यह  भी  बात  बड़ी  श्राइचयेजनक  है  कि  दक्षिण  में  चीनी  का  मूल्य  उतना  ही  क्यों  रहने  दिया  गया

 है  जितना कि  उत्तर  में  चीनी का  है  ।  हमें  इस  तथ्य  को  भी  देखना  चाहिये  कि  दक्षिण  भारत  की  चीनी  पर

 परिवहन व्यय  कोई  विशेष  नहीं  उसे  देखते  हुए  वहां  की  चीनी  का  मूल्य  अधिक  नहीं  होना  चाहिये

 यह  भी  उपेक्षित  बात  नहीं  कि  मिल  मालिकों  को  बहुत  अधिक  मुनाफा  दिया  जा  रहा  प्र दाल्व च्च्  आयोग

 ने  कारखानों के  मालिकों  को  जितना  लाभ  देने  को  कहा  वह  बहुत  अधिक है  ।  सरकार  को

 चाहिये कि  वह  सही  स्थिति बताये  ।

 tat  रंगा  :
 जो  कुछ  मेरे  से  पूर्वे  श्री  त्यागी  ने  कहा  है  में  उससे  सहमत  हूं  ।

 हमारे  दृष्टिकोण  में  तथा  मंत्री  महोदय  के  दृष्टिकोण  में  इस  दिशा  में  कोई  sear  नहीं  है  ।  हम  केवल

 यह  चाहते  हैं  कि  सरकार  को  यह  भ्राइवासन  देना  चाहिए  कि  आगामी  चार  या  पांच  वर्षों  में  चीनी

 के  मामले  में  जो  सरकारी  नीति  उससे  गन्ना  उत्पादकों  को  कोई  हानि  नहीं  होने  दी  जायेगी  ।

 मेरा  यह  भी  निवेदन  है  कि  चीनी  पर  लगे  उत्पादन-शुल्क  से  जो  होती  है  उसका  काफी  भ्रंश

 इस  उद्योग  के  वैज्ञानिक  अनुसंधान  के  लिए  दिया  जाना  चाहिए  ।  ऐसा  करने  से  गन्ने  का  उत्पादन

 गन्ना  उत्पादकों  को  अधिक  से  प्रतीक  सुविधायें  दी  जा  सकेंगी  कौर  इससे  चीनी  का  उत्पादन  काफी  मात्रा

 में  बढ़ाया जा  सकेगा  ।  इस  बात  का  पुरा  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  कारखानेदारों को  मुनाफे

 की
 बहुत  भ्रमित  मात्रा न  दी  जाये  ।  oer  में  मैं  यह  कहूंगा

 कि
 हमें  अब  लोगों  को  चीनी  खाने

 से  वंचित नहीं  रखना  चाहिए  ।  जो  कुछ  भी  फालतू  स्टाक  हमारे  पास  है  उसे  किसी
 न

 किसी

 ढंग  से  बेच  डालना  चाहिए  ।

 tat च०  दे०  पांडे  हम  जो  चीनी  निर्यात  कर  रहे  हैं  उसके  बारे  में  कुछ

 भ्रांति  पाई  जाती  है  ।  उसके  घाटे  की  बात  कही  गयी  है  ।  वास्तविकता
 यह  है  कि  हमारे

 माननीय  मंत्री  प्रशंसा  के  पात्र  हैं  कि  हमें  भ्र पनी  चीनी  का  मूल्य  मूल्यਂ
 से

 अधिक  उपलब्ध

 हो  रहा  मेरा  मत  है  कि  हमें  इस  मामले  में  घाटा  नहीं  होता
 ।

 एक  बात  हमें  समझ  लेनी

 चाहिए  कि  यदि  अतिरिक्त  उत्पादन  के  लिए  यदि  झ्राथिक  सहायता  की  व्यवस्था
 न

 होती  तो

 जो  चीनी  का  फालतू  स्टाक  है  वह  नहीं  हो  सकता  था  |  इस  समय  चीनी  का  उत्पादन  ४०  से

 Yo  लाख  टन  हो  गया  है  ।  हमें  इस  दिशा  में  घाटे  की  चिन्ता  नहीं  करनी  चाहिए  क्योंकि  आखिर

 हम  उससे  विदेशी  विनिमय  प्राप्त  करते  हैं  ।

 मूल  wast  में



 १६  §aqR  चीनी  के  निर्यात  ate  मूल्य  निर्धारण  9a

 के  बारे  में  चर्चा

 श्री  विभूति मिश्र
 :

 उपाध्यक्ष  मेरे  दोस्त  ने  यहां  पर  कह  दिया  कि  चीनी

 के  दाम  ज्यादा  हैं  ।  में  श्राप  को  बतलाना  चाहता  हूं  कि  इंगलैंड  के  साथ  श्रास्ट्रलिया  फीजी

 का  जो  ऐप्रीमेन्ट  न

 उपाध्यक्ष  श्राप  ने  जो  चैलेंज  थर  किया  था  उस  को  श्राप  सीधे  नहीं  लेना  चाहते

 प्राय  रास्ते  से  बाहर  जा  रहे  हैं  ।

 थ्री  विभूति  मिश्र  :  में  उसी  पर  भ्राता  सन्‌  १९६१  में  इंगलैंड  के  साथ  ग्रास्ट्रेलिया और

 फीजी  ने  जो  cals  किया  है  उस  के  अ्रनुसार  ४४  पाउंड  २  शिलिंग  पर  टन  चीनी  की  कीमत  होती

 पाउंड  को  QYRO  का  भी  मान  लिया  जाय  तो  एक  टन  चीनी  की  कीमत  ६७५  Fo

 होती  है  ।  हमारे  मिनिस्टर  साहब  कहते  हैं  कि  हिन्दुस्तान  की  चीनी
 ८००  रु०  पर  टन  पड़ती

 मिनिस्टर  साहब  ने  अपने  स्टेटमेंट  में  बतलाया  है  कि  प्रो झर  को  १७  रु०  मन  मिलता  है  कौर

 चीनी  को  वह  बेच  रहे  हैं  ३७  रु०  ८४५  तक  Fo  मन  ।  इस  हिसाब  से  २०  रु०  ८४५  नत०  Fo  फी

 मन  या  तो  सरकार  की  ड्यूटी  में  जाता  है  या  मिल  वालों  के  चीनी  बनाने  में  जाता  है  ।  मिनिस्टर

 साहब  का  कहना  है  कि  किसान  को  ६८  फी  सदी  मिलता है  ।  जब  ३७  रु०  ८५  न०  do  में  किसान

 को  १७  रु०  मिलते  हैं  तो  यहां  के  आनरेबल  मेम्बर  कम  से  कम  मैट्रिक  तक  तो  मैथेमेटिक्स पढ़े

 हुए  तो  हैं  यह  लगभग  ४५  फी  सदी  भ्राता  सौ  रुपये  में  ४५  किसान  को  मिलता  है  जब  कि

 यह  अपने  स्टेटमेंट  में  बताते  हैं  कि  ६८  पर  सेंट  मिलता है  ।  ३७  रुपये  ८४  नये  पैसे  में  से  १७  रुपये

 किसान  को  मिलते  हिसाब  लगा  लीजिये  कि  किसान  को  क्या  पर  सेंट  मिलता  है  ।

 महोदय  पीठासीन

 दूसरी  बात  यह  जैसा  कि  श्री  शिब्बन  लाल  सकसेना  ने  कहा  कि  उनको  १२ प्रतिशत

 मुनाफा  दिया  जाता  इस  सम्बन्ध  में  गवरमेंट  ग्राफ  इंडिया  गजट  एक्सट्राप्नाडिनरी पार्ट  १

 सेक्शन  १,  1...  १९६०  के  अनुसार  उनको  १२  पर  सेंट  प्राफिट  देते  हैं  ।  ak  त्यागी  जी  ने

 कहा  कि  कास्ट  प्रोडक्शन  साढ़े  पांच  रुपया  होना  चाहिए  |  में  बतलाना  चाहता  हं  कि  कास्ट

 श्राफ  प्रोडक्शन इससे  कम  होनी  चाहिए  |  उसका  कारण  यह  है  कि  जब  फैक्टरी  ज्यादा  दिन  चलती

 है  तो  कास्ट  प्राण  प्रोडक्शन  बहुत  कम  पड़ता  है  ।  यहां  फैक्टरियां  ज्यादा  दिन  चलती  हैं  इसलिए

 कास्ट  आफ  प्रोडक्शन कम  होना  चाहिए  |  १८०  दिन  फैक्टरियां  चलें  तो  कास्ट  प्रोडक्शन

 ४  रुपया  ६७  नये  पैसे  लेकिन  फैक्टरियां  १८०  दिन  से  ज्यादा  चली  इसलिए  कास्ट

 प्रोडक्शन कम  पड़ेगा  ॥

 अब  हमारे  फूड  we  एग्रीकल्चर  मिनिस्टर  साहब  कहते  हैं  कि  जो  चीनी  हम  एक्सपोर्ट करेंगे

 उसके  बनाने  में  जो  ग्रोवर  का  केन  लगता  हू  उसकी  कीमत  कभ  हो  गी
 मं  पूछना  चाहता  हूं

 कि  ट  fora  फिजी  इंगलैंड  को  wy  पाउंड  २  शिलिंग  यानी  ६७१५  रुपये  में  अपनी  चीनी

 बेचते  हैं  तो  हमारी  चीनी  उससे  कम  में  कयों  जायेगी  |  बात  तो  यह  है  कि  हमारे  मिनिस्टर

 साहब  बनिया  तो  हैं  व्यापारी  हैं  नहीं  जो  सौदा  करना  जानें  ।  पालिटिक्स कौर  व्यापार

 अलग  चीजें  हैं  ।  ये  सौदे  बाजी  करना  क्या  जानें  ।  यह  तो  ब्राह्मण  यह  तो  बनिया

 जानता मिनिस्टर  साहब  शारीरिक  आदि  जगह  जाकर  वापस  झा  गये  लेकिन  अच्छा  सौदा

 नहीं  कर  सके  ।  शरीर  किसी  बनिये  को  भेजते  तो  वह  ठीक  सौदा  करता  |

 कहां  जाता  है  कि  चीनी  बहुत  ज्यादा  हो  गयी  है  |  प्रत्यक्ष  सन  १९  Use F में

 बीस  लाख
 ८०

 हजार  टन  चीनी  हुई  थी  कौर  वह  देश  में  पी
 |

 लेकिन  wa  उसके
 दो

 साल  बाद

 जब  कि  शाहाबादी बढ़  गयी  है  ।  कहते हैं  कि  साढ़े  २०  लाख  टन  में



 \gaq  चीनी
 के

 निर्यात  और  मूल्य  निर्धारण  १०  १६६१

 के  बारे  में  चर्चा

 विभूति  मिश्र |

 देश  में  २०  लाख
 ८०

 हजार  टन  चीनी  खर्च  होती  है  भर  दो  साल  बाद  कहा  जाता  है  कि

 लोग  केवल  साढ़े  बीस  लाख  टन  चीनी  खायें  ।  दिक्कत  यह  है  कि  चीनी  रिलीज  नहीं  करते  हैं

 भ्रमर  उदारतापूर्वक  चीनी  रिलीज  करें  तो  लोग  ज्यादा  चीनी  खायेंगे  are  कीमत  की  दिक्कत
 नहीं

 g होगी ।  श्राप  तो  हिन्दुस्तान भर  में  घूमते  हैं  ।  ड्राप  देखेंगे  कि  किसी  भी  दुकानदार  के  यहां

 रुपये दो  कराने  शौर  १  रुपये  चार  भराने  सेर  से  कम  चीनी  नहीं  मिलेगी  ।  कौर  प्रभी  डा
 ०

 राम  सुभग

 fae  साहब  लद्दाख  हो  कर  जाये  वहां  चीनी  ३  रुपये  सेर  है  ।  सवा  रुपये  सेर  से  कम  पर

 तो  चीनी  कहीं  नहीं  मिलती  ।  चीनी  पर  इस  तरह  का  नियंत्रण  ठीक  नहीं  है  ।  चीनी को

 gan  रिलीज  करना  चाहिए  ate  किसान  के  गन्ने  के  दाम  कम  नहीं  होने  चाहिए  ।  श्राप  हिसाब

 लगायें  कि  एक  मन  चीनी  बनाने  में  कितना  गन्ना  लगता  कौर  यह  भी  देखें  कि  कितना  किसान

 को  देते  हैं  प्रौढ़  कितना  मुनाफा  मिल  वाले  को  देते  हैं  ।  बतलाया कि  उनको  १२  पर  सेंट

 प्राफिट दिया  जाता  है  ।  इसके  अलावा  सुना  है  कि  चीनी  वाले  कुछ  रकम  चीनी  मिलों  को

 बिलिटेट  करने  के  लिए  चाहते  हैं  ।  राज  जितने  भी  चीनी  के  कारखाने  चल  रहे  हैं  इन्होंने  बहुत

 समय  पहले  सारा  दाम  तो  मुनाफे  के  रूप  में  निकाल  लिया  है  कौर  तो  उनको  केवल

 मुनाफा ही  मुनाफा  है  ।  फिर  भी  वह
 ae

 चाहते  हैं
 ।

 में  फिर  फूड  ate  एग्रीकल्चर  मिनिस्टर

 साहब  से  निवेदन  करूंगा  कि  ड्राप  जो  कहते  हैं  कि  जो  शुगर  हम  एक्सपो टं  करेंगे  उसके  बनाने

 में  जो  काम  कराया  है  उसका  दाम  कम  दिया  जायेगा  |  यह  मुनासिब नहीं  है  ।  q  तो

 कहता  हूं  कि  श्राप  चीनी  को  उदारतापूर्वक  रिलीज  यह  सवाल  ही  पैदा  नहीं  होगा  |

 एक  बात  कौर  ।  यह  ते  ष्  ar  कि  किसान  को  गन्ने  की  कीमत  के  बदले  में  चीनी दी

 जाये ।  लेकिन  उस  में  ऐसी  शर्तें  लगा  दी  हैं  कि  किसान  को  गन्ने  के  दाम  के  बदले  चीनी  नहीं

 मिल  पाती  ।  मैँ  चाहता  हुं  कि  यह  प्रबन्ध  होना  चाहिए  कि  नगर  किसान  गल्ले  की  कीमत के

 बदले  में  चीनी  चाहे  तो  उसको  दी  जानी  चाहिए  ।  मैँ  चाहता  हूं  कि  सरकार  (०  चीनी  की

 पालिसी को  ठीक  करे  ।  यह  पालिसी  कितने  ही  मिनिस्टरों  को  खा  गयी  है  ।  इसलिए  इसको

 आगे नहीं  .  रखना  चाहिए |

 तथा  कृषि  मंत्री स०  का०  चीनी  के  मधुर  विषय  पर  भी  मतभेद

 हो  यह  सच  मुच  खेद  की  बात  परन्तु  मुझे  विश्वास  है  कि  यदि  माननीय  सदस्य  संतोष  से

 मेरी  बात  सुनेंगे  तो  उनकी  तसल्ली  हो  जायेगी  ।  बहुत  से  लोगों  का  विचार  है
 कि

 गन्ने  के  मूल्यों

 को  कम  किया  जा  रहा  है  ।  यही  बात  लगभग  सभी  माननीय  सदस्यों  ने  अपने  भाषणों  में

 कही  है  ।  यह  बात  सब  को  समझ  लेनी  चाहिए  कि  सरकार  गन्ना  उत्पादकों  के  हितों की  प्रत्येक

 अवस्था  में  रक्षा  करेगी  कौर  गन्ने  की  कीमतों को  कम  करने  का  उसका  कोई  विचार

 परन्तु  हम  इसका  एक  मूल्य  निर्धारित  नहीं  करेंगे
 |

 यहां  तक  निर्यात  का  सम्बन्ध  है  यदि  हम  ने  १०  झ्रथवा  २०  प्रतिदिन
 का  निर्यात कर

 भी  परन्तु  हम  सारा  धन  तो  नष्ट  होते  नहीं  देख  सकते
 ।

 सभी  दिशाओं  को  भ्र्थात ह

 मिल  सरकार  कौर  उत्पादन  शुल्क  वालों  ने  भी  यह  देखना  है
 कि

 हमारे  चीनी  के  निर्यात

 घाट  वाले  न  हों  ।  एक  बात  हम  को  समझ  लेनी  चाहिए  कि  यदि  हम  ने  हर  बात  की  छट  दे

 दी  तो  क्लीन  ही  अन्ततोगत्वा  घाटे  में  रहेगा  ।  हमें  इस  समस्या  पर  ठंडें  दिल  से  विचार  करना

 चाहिए  ae  बड़ी  गम्भीरता  से  इस  पर  सोचना  चाहिए |  हमें याद  रखना  चाहिए कि  Reyg A में



 १६  १८८३
 चीनी  के  निर्यात  मूल्य  निर्धारण  woe

 के  बारे  में  चर्चा

 जब  हम  ने  उद्दीपक  देने  श्नारम्भ किये  थे  चीनी  की  कीमतें  बढ़  रही  थीं  ake  देश  में  चीनी  काफी

 नहीं थी  ।  बड़ी  गम्भीरता  से  उस  समय  इस  प्रश्न  पर  विचार  हो  रहा  था  कि  चीनी  का  विदेशों  से

 प्रख्यात  किया  जाय ।  मेरे एक  पूर्वाधिकारी  ने  जो  कि  बड़े  व्यवहारिक  व्यक्ति हें  लगभग  १४  लाख

 टन  चीनी  का  किया
 ।  उस  पर

 ४०
 करोड़  के  लगभग  बिदेशी  विनिमय खर्च  करना  पड़ा

 यह  वच  श्रावस्यकता  के  अनुसार  करना  ही  पड़ा  ।  क्योंकि  लोगों  को  चीनी  के  बगैर  तो  नहीं  रखा

 जा  सकता था  |  Peyk  में  प्रथम  बार  जब  मैं  ने  अरपना  वक्तव्य सदन  के  समक्ष  रखा  मैंने

 कहा  था  कि  मैं  यथाशक्ति  एक  टन  चीनी  भी  बाहर  से  नहीं  मंगाउंगा  ।  जब  मैं  देश  को  ही

 भ्रात्मनिर्भर  कर  सकता  था  तो  में  कयों  करूं  ?  अर  स्थिति  यह  थी  कि  न  धन  था  श्र

 न  विदेशी  विनिमय  i

 किसानों  ने  बड़ी  मेहनत  शर  बड़ी  इमानदारी  से  काम  किया  ।  उसका  फल  यह  निकला

 कि  मूल्यों का  स्तर  गिरन  लगा  बड़ी  विचित्र  सी  बात है
 कि  यदि

 कमी  पड़े  तो  सरकार  की

 अ्रालोचना  होगी  लेकिन  यदि  बाजार  में  अतिरिक्त  मानना  आ  तो  भी  सरकार  की  डालो  पना

 होती  है  ।  फिर  किया  क्या  जाये  ?  इतना  दक्ष  प्र  समर्थ  तो  कोई  भी  मंत्री  नहीं  हो  सकता  कि  बिल्कुल

 ठीक  नाप  जो  से  उत्पादन  हो  ने  इतना  ठीक  कि  न  थोड़ा  भी  कम  पड़े  और  न  थोड़ा  भी  ज्यादा  |

 हमारे  देश  में  चीनी  की  खपत  २४  से  २४५  लाख  टन  तक  होती  है  ।  अब  यदि हम  २५  लाख  टन

 उत्पादन  करने  का  निर्गंध  तो  हो  सकता  है  कि  २०  लाख  टन  ही  हो  पाश  या  फिर  ३०  लाख  टन

 हो  जाये  ।  इसलिये  कि  उत्पादन  कुछ  ऐसी  चीज़ों  पर  भी  निर्भर  करता  है  जिन  पर  किसी  भी  मंत्री

 का  वद  नहीं  चलता हमारा  देश  अत्यंत  प्राचीनकाल से  ईसा से  भी  बहुत  पहले  चीनी  उत्पादन  के

 मामले  में  भ्र ग्र णी  रहा  है  ।  are  भी  हमारा  देश  संसार  में  सबसे  अधिक  चीनी-उत्पादन  करता  है  ।

 इसमें  श्राप  केवल  बड़िया  किस्म  की  २६ '  ८  लाख  टन  चीनी  के  उत्पादन  को  ही  मत  देखिये  ।  इसमें

 गुड़  झर  खांडसारी  भी  शामिल हैं  ।  दोनों का  अनुपात  १  :  २  बैठता  है
 ।

 यदि  सारा  गन्ना  चीनी

 के  लिये  लगा  दिया  जाये  eo  लाख  से  १  करोड़  टन  चीनी  हो  सकती  है  ।  श्रौर, वह वह

 संसार  के  समूचे  चीनी-उत्पादन  का  २०  प्रतिशत  बैठेगा  ।  बैठेगा  wit  भी  क्योंकि

 हमारा  ढ शष  उत्पादन  TS  कौर  खांडसारी  के  रूप  में  होता  ही  है  ।  आत्म-निभने  बनने

 के  लिये  आवश्यक है  कि  हम  ५-६  प्रतिदिन  उत्पादन  wat  झा वस् यकता से  अधिक  करें  ।

 हम  अपने कुल  उत्पादन  का  ५-६  प्रतिशत  से  भ्रमित  निर्यात  नहीं  करते  ।

 अब  यह  कठिनाई  एस  तो  नहीं  हं  कि  हम  उस  पर  पार  न  पा  सकें  ।  प्रशासकीय  दक्षता  के  बल

 पर  हम  इस  कठिनाई  को  दूर  कर  सकते  हैं  ।  मुझे  है  कि  इस  सभा  के  सहयोग  से  हम  इस

 कठिनाई  पर  विजय  पालेंगे  ।

 इस  सम्बन्ध  में  कुछ  बड़े  दिलचस्प  झांकने  हैं  ।  PEUY—UG  में  हमारा  चीनी  का  उत्पादन

 १८६२  लाख  प्रौढ़  खपत  REQ '  ४१  लाख टन  थी  ।  जन  संख्या  बढ़ने  के  साथ  ही  साथ  देश  में  चीनी

 की  ख़पत  भी  बढ़ती  रही  है  ।  उसमें  VY,000  ५६,०००  टन  प्री  ३८,०००  टन  वृद्धि

 होती  रही है  ।  चिन्ता  की  बात  तो  खपत  का  स्तर  गिरना  होती है  ।  यदि  खपत  गिरने  तो  समझना

 चाहिये  कि  कहीं  कोई  बड़ी  गलती  है
 ।

 इधर  दो-तीन  वर्षों  से  खपत  का  स्तर  न  बढ़ा  और  न  गिरा  है  ।

 Qeyy Faq से  इस  देश  में  खपत  का  स्तर  बढ़ता  जा  रहा  था  ।  यहीं  अमरीका  में  भी  वह  प्रति  वर्ष

 94,000 ST Tg Tal aT टन  बढ़  रहा
 अरब  वहां  लोग  अधिक  मिष्ठान-प्रिय  हो  गये  इसलिये  प्रतिवर्ष

 2,X4, 000  टन  वृद्धि होती  हैं  ।  लेकिन  हमारे  देश  में  चीनी  की  खेत  कम  हुई  १९४५९  में  चीनी

 की  खपत  २०-२१  लाख  टन  जो  PEK o—-|Y  में  २०
 '

 ५  लाख  टन  हो  रह  गई  ।  श्री  त्यागी
 ak



 Cr)  चीनी  के  निर्यात  और  मुल्य  निर्धारण  १०  Rage

 के  बारे में  चर्चा

 स०  का०

 श्री  थीं  ला०  सक्सेना  की  बात  बिल्कुल  सही  है  कि  इस  का  कारण  साधारण  नहीं  हो  कहीं  कोई

 बड़ी  रुकावट गई  है
 ।

 उसे  दूर  किया  जाता  चाहिये
 प्रौढ़

 चीनी  की
 सरपत

 से  सामान्य  वृद्धि  होती

 रहनी  श्री तक  उसे  २२-२३  लाख  हो  जाना  चाहिये  था  ।  इसीलिये मैने  हिसाब  लगाया  था

 कि  तृतीय  योजना  की  समाप्ति तक  चीनी  की  खपत  ३०  लाख  टन  हो  जायेगी  कौर  हमें  आत्म-निर्भर

 बनने  के  लिय  तब  तक  उत्पादन  ३५  लाख  टन  कर  लेना  चाहिये  |

 श्रात्म-निर्भरता  का  मतलब  यही है  कि  वास्तविक  खपत  से  ५-१०  प्रतिशत  अधिक  उत्पादन

 जिंसे  कि  श्राप  ars  समय  में  बाहर  से  आयात  करते  न  फिरें

 हम  यदि  भ्र पना  गेहूं  बेचना  तो  १४  रुपये  प्रतिमा  से  कम  पर  नहीं  बेच  जब  कि

 संसार में  उसका  मूल्य
 ८

 रुपये  प्रतिमा  से  भ्रमित  नहीं  है
 ।  एक  कौर

 तो
 श्राप  शिकायत  करते  हैं  कि

 उत्पादन  बढ़ता  नहीं  है  गौर  दूसरी  प्रः  जब  वे  उत्पादन  बढ़ाते  हैं  तो  श्राप  उसके  मूल्य  गिराकर  उनको

 दण्डित  करते  हैं  ।  हर  प्रगतिशील  देश  में  यही  होता  है  ।  निर्यात  मूल्य  देश  के  अ्रांतरिक  मूल्य  उत्पादन

 की  लागत  से  कहीं  कम  मिलता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  शिकायत  तो  किसी  भी  माननीय  सदस्य  ने  नहीं  की  कि  उत्पादन  में

 वृद्धि  हुई  शिकायत  तो  इसकी  है  कि  उत्पादन  में  वृद्धि  होने  के  बाद  भी  बाजार  में  चीनी  नहीं

 मिलती |

 श्री  स०  का०  पाटिल :
 म

 उस  पर  ग्रा  रहा  हुं
 ।

 में  झ्रापके सामने  कुछ  तथ्य  पेश  करता  हूं
 ।

 इंगलैण्ड  में  भूमि  की  कमी  के  वे  अपनी  आवश्यकता  का  केवल  श्राधा  ही  चीनी  उत्पादन  कर

 पाते  fa  उसके  मूल्य-समर्थन के  लिये  वे  ४०  करोड़  रुपये  की  श्रमिक  सहायता  देते  हैं  ।  इसलिये

 हमारे  देश  में  भी  लोगों  को  इस  पर  नाक-भौं  नहीं  सिकोड़ना  चाहिये  ।

 हमने  १९४५६  में  जब  श्रमिक  सहायता  तब  Ta  की  न्र  हो  चुकी  इसलिये  गन्ने

 की  खेती  का  क्षेत्र  तो  बढ़ाया  नहीं  जा  सकता  था  ।  हमने  गन्ना-उत्पादकों  के  लिये  गन्ने  का  मूल्य  एक

 रुपये  सात  से  बढ़ाकर  एक  रुपये  दस  कराने  कर  दिया  था  are  मिलों  को  भी  उत्पादन-शुल्क  में

 कुछ  छूट  दे  दी  थी  जिससे  कि  वे  गन्ना-उत्पादकों  को  कुछ  भ्रमित  दे  सकें
 ।  इसीलिये  हमने  उत्पादन में

 जो  वृद्धि  वह  गन्ने  की  खेती  का  क्षेत्र  बढ़ाकर  बल्कि  गुड़  श्र  खांडसारी  का  उत्पादन  कम

 करके  ही  दानेदार  चीनी  उत्पादन  २४  लाख  टन  तक  बढ़ाया  था  |

 REYE—Ko  में  गन्ने  की  खेती  का  क्षेत्र  ३५  लाख  एकड़  से  बढ़कर  ५०  लाख  एकड़  प्रौढ़  2 &Ro—

 ६१  में  ५७  लाख  एकड़  हो  गया  हैं  ।  कौर  इस  वर्ष  रोकते-रोकते  उस  में
 ४

 लाख  एकड़  क्षेत्र  श्र  बढ़

 गया  है  ।  यदि  किसान  को  फायदा  दिखे  तो  फिर  उसे  क्षेत्र  बढ़ाने  से  रोकना  मुश्किल  हो  जाता  है  |

 यही  कारण  है  हमारा  चीनी-उत्पादन  ३०  लाख  टन  हो  गया  है  ।  यदि  यह  वृद्धि खेती  का  क्षेत्र

 कर  नहीं  बल्कि  उतने  ही  क्षेत्र  में  अधिक  तीब्र  खेती  के  प्रति  एकड़  उत्पादन  बढ़ाकर  हासिल

 की  तो  उत्पादन  में  इतनी  अधिक  वृद्धि  न  हो  पाती  ।  परन्तु  किसान
 को

 लाभ  अधिक

 क्योंकि  उतने  ही  क्षेत्र  में  खेती  करके  वह  उससे  भ्रमित  रक़म  पा  जाता  |  इसीलिये  सरकार  बड़ी  गम्भी  रता

 से  सोच  रही  है  कि  राज्य  सरकारों  को  शक्ति  प्रदान  की  जाये  कि  वे  भ्रत्यावव्यक पण्य  अघिनियम  के

 प्रयोग  द्वारा  विभिन्न  प्रकार  की  फसलों  के  क्षेत्र  को  विनियमित  करें  ।  यदि  ऐसा  नहीं  किया  जायेगा

 तो
 व्यावसायिक  फसलों  की  वृद्धि  से  खाद्य  की  फसलों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा

 ।
 उसमें  संतुलन  हो

 जायेगा
 ।  पूरी  कृषीय  अ्रथे-व्यवस्था लड़खड़ा  जायेगी  ।

 मूल
 ast

 में



 १६  १८५८३  चीनी  के  निर्यात  कौर  सत्य  के  निर्धारण  9h

 के  बारे  में  चर्चा

 अब  इस  स्थिति  में  कुछ  लोग  कहते  हैं  कि  मैंने  गन्ने  का  मूल्य  घटाने  की  बात  कही  है  ।  मेंने

 एसी  कोई  बात  नहीं  कही  पर  उनका  ख्याल  है  कि  मैने  कही  है  ।  पौर  उसी  ख्याल  से  वे  कहते  हैं

 कि
 दूसरी  चीज़ों  का

 भी
 मूल्य  क्यों  नहीं  घटाया  जाता ।  मेरे  पास  ठीक-ठीक  आंकड़े  तो  नहीं

 लेकिन  इतना  स्पष्ट  है  कि  जहां  भी  हो  सका  हमने  मूल्य  घटाने  की  कोशिश  की  है  ।

 श्री  विभूति  मिश्र  ने  कहाहै  कि  चीनी  का  मूल्य  ३७  ८४५  रुपये  प्रतिमन  है  कौर  गन्ने  की  लागत

 १७'  ६१  रुपये  इसलिये  वह  ६८  प्रतिशत  नहीं  है  ।  वहू  ६८  प्रतिशत  नहीं  ७०  प्रतिशत  है  ।  मैं

 उनको  उसका
 पुरा  विवरण  बता दूंगा  ।

 सहकारी  समितियों  के  कमीशन  समेत  गन्ने  की  लागत  १७  ६१  रुपये  है  |  उस  पर  राज्य  सरकारें

 २  रुपये  उपकर  लगाती  हैं  ।  निर्माण  की  लागत  YoY  रुपये  हैऔर  गायक  आयोग ने  उस  पर  १  *  9&

 रुपये  लाभांश  दिया  है  |  उत्पादन  शुल्क  १०  ७०
 रुपये  है  ।  श्री  पाण्डे ने  भी  था  हम  गन्ने

 उपकर  उत्पादन  शुल्क  के  बीच  १२  ७०  रुपये  देते  जो  उपभोक्ता-मूल्य का  ३४-३४  प्रतिशत

 बैठता  है  ।  सरकार  को  चाहे  प्रत्यक्ष  करों  के  रूप  में  दें  या  भ्र प्रत्यक्ष  करों  के  रूप  उसे  ४६  करोड़

 रुपये  राजस्व  तो  चाहिये  ही  ।  यह  कर  राजस्व  के  लिये  ही  लगाया  गया  था  |  इससे  मिलने  वाला

 राजस्व ७  fe  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  ४६  करोड़  रुपये  हो  गया  उत्पादन  बढ़ने पर  ५०  करोड़

 रुपये  तक  हो  जायेगा  |  यदि  श्राप  चाहें  तो  राजस्व  के  इस  स्रोत  को  बन्द  हमें  दूसरा  कोई  wet

 दे  दें ।

 हम  नियति  पर  उपकर  की  छट  देते  है  ।  उत्पादन-शुल्क  भी  नहीं  लिया  जाता  ।  वह  मिल  मालिकों

 को  वापस  मिल  जाता  है  ।  इस  प्रकार  उत्पादन  की  लागत  Lo  द्र  रुपये के  साथ  4°79  रुपये

 दौर  १  9&  रुपये  मुनाफ़ा  जोड़ने  से  कुल  २५  १५  रुपये  बन  जाते  हैं  ।  अब  झाप  हिसाब  लगा  लीजिये

 गन्ने  का  मूल्य  इस  मूल्य
 Go  प्रतिशत बैठता  है  या  नहीं

 ।  मेँ
 नहीं  कहता  कि  ये  उनको  नहीं  मिलना

 केवल  इतना  कहता  हुं  कि  हमें  पहले  देख  लेना  चाहिये
 कि

 गन्ने  की  लागत  १७  ६१  रुपये से

 घटाने  की  कोई  गुंजाइश  भी  है  या  नहीं  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  बहुत  ठीक  कहा  है  कि  चीनी  उत्पादन

 का  मौसिम  झ्र धिक  लम्बा  लागत  श्रपेक्षातया  घट  जाती  इसलिये  उद्योग  को  भी  अपनी  भ्रांत  से

 कुछ  त्याग  करना  चाहिये  ।

 में  प्राकार  बताता  हूं  कि  उद्योग  ने  श्रभी  तक  कितना  त्याग  किया  है  श्र  आगे  मुझे  उससे  क्या

 मजूरी बों  बनने  से  पहले  इसमें  कहीं  कोई  गुंजाइश  नहीं  थी  ।  प्रफुल्ल  आयोग ने  भी  यही

 निष्कर्ष  निकाला  था  ।  आयोग  ने  इसका  मूल्य  29.0  ८५  रुपये  निर्धारित  किया  था  ।  कौर  चूंकि  उसके

 बाद  मुनाफे  की  कोई  गुंजाइश  नहीं  थी  इसलिये  मिल  मालिकों  ने  मजूरी  बोर्ड
 की  सिफारिशों  को

 कार्यान्वित करने  से  इन्कार  कर  दिया  था  ।  मैंने  बाद  में  उनको  इस  बात  पर  राजी  कर  लिया  था  ।

 मजूरी  ates  की  सिफारिशें  कार्यान्वित  करने  से  मिल  मालिकों
 को  ५-६  करोड़  रुपये  देने  पड़  गये  थे  ।

 निर्यात  के  मामले  में  वे  हमारे  कहने  से  निर्यात  करते  गये  ।  एक  लाख  टन  चीनी  के  निर्यात

 से  उनको  तीन  करोड़  रुपये  का  घाटा  उठाना  पड़ा  ।  इस  प्रकार उनको  कुल  मिलाकर ८  करोड़

 रुपये  का  घाटा  उठाना  पड़ा  है  ।  इससे  भ्रमित  दबाव  वे  शायद  वहन  नहीं  कर  लेकिन  यदि

 सभा  दे  तो  में  उसके  लिये  भी  तैयार  हूं
 ।

 श्रम  रिकी  को  किये  जाने  वाले  निर्यात  का  प्रदान  है  ।  अमरीका  हमें  भ्रतििक्त  मूल्य  देता

 है--  परन्तु  हमारी  उत्पादन-लागत ७५०  या
 Soo  रुपये तक  बैठती  है

 ।  इसलिये  २००

 रुपये का  हमें  प्रगति  भोर  से  पुरा  करना  पड़ता  है  ।  यह  प्रति टन  १६  रुपये  बैठता  है
 ।  इसका



 EQ  चीनी के  निर्यात  aire  मूल्य  १०  R&EQ

 के  बारे  में  चर्चा

 स०  का०

 भार  वहन  करने
 के  लिये  भी  हमने  उनको  राजी  कर  लिया  ।  इसका  घाटा  कुल  मिलाकर  ३०  लाख

 रुपये  बैठता  है  ।

 इसी  राष्ट्र  मंडलीय  देशों  को  किये  जाने  वाले  ३०,०००  टन  के  निर्यात पर  भी  घाटा

 के  लिये  हमने  उनको  तैयार  कर  लिया  |

 फिर  बाज़ार  के  उतार-चढ़ाव  का  प्रदान  पाया  ।  अमरीकी  बाजार  राज्य-नियंत्रित  नहीं  है  ।

 वहां  पहले  चीनी  का  भाव  &  ५०  सैन्य  ae  दिन  बाद  वही  ४५  सेन्ट  गिर  गया  ।  इससे

 भारत  के  निर्यातकों  को  २  करोड़  रुपये  का  ही  घाटा  उठाना  पड़ा  |

 इस  इस  उद्योग  को  कुल  मिला  कर
 €-१०

 करोड़  रुपये  की  चोट  तो  पहुंच

 ही  चुकी  है
 ।  इसीलिये  कि  पिछले

 दो
 वर्षों

 में  उन्होंने  मुनाफा  कमाया  था
 ।

 इसके  बाद
 भी

 यदि  कोई  गुंजाइश  तो  उन  पर  शौर  भी  दवाब  डालने  के  लिये  तैयार  gi  यदि  मूल्य

 घटाये  जा  सकें  तो  मैं  उसके  लिये  तैयार  हुं  ।  श्री  बनर्जी  जिस  भी  निकाय  को  मैं

 इस  met  को  सौंपने  के  लिये  तैयार  जैसे  कि  yoy  रुपये  प्रतिमन के  मूल्य  को  तो

 घटाना ही  पड़ेगा  ।  इसलिये  मुझ  पर  यह  दोष  तो  नहीं  लगाया  जाना  चाहिये  कि  भर  कुछ

 भी  नहीं  किया  है  ।  में  किसी  श्र  के  अपने  देश  तौर  किसानों  के  हितों  की  ही  रक्षा

 करना  चाहता  हूं  ।

 श्री शि०  ला०  सकसेना  ने  आंकड़ों  का  एक  जाल  सा  बुनियाद  है  कौर  श्री  त्यागी  उसमें

 फंस  गये  ।  श्री  सक्सेना  ने  कहा कि  प्रफुल्ल  झ्रायोग  ने  १९४०  में  मिल  मालिकों  को  -/24/%o

 रुपये  दिये  थे  ।  उन  दिनों  की  बात  तो  मैं  नहीं  जानता  ।  owe  ara  ने  उनको दो  रुपये

 से  कुछ  भ्रमित  दिये  इसलिये  मिल  मालिकों  के  पास  अ्रघिक धन घन  है
 ।  लेकिन वह  यह

 भूल  गये  कि  REYNE  में  दो  रुपये  देने  का  आधार  eXc  के  से  बिल्कुल  भिन्न  है
 |

 उस  समय  के  १०  प्रतिशत  से  उनका  लाभांश  ६* ६  बैठता  था  ।  अब उसे घटा कर ६ घटा  कर  ६

 प्रतिशत कर  दिया  गया  है
 ।  wat ने  उनको  R&Yo  में  ६'६  प्रतिशत मुनाफे  की  भ्र नुम ति

 दी  श्र  wa  केवल  ६  प्रतिशत  की  अ्रनुमति  है  ।  श्राप  चाहें  तो  इसे  घटाने-बढ़ाने  की  बात

 कह  सकते  परन्तु  ऐसा  वातावरण  तो  मत  बनाइये  कि  जैसे  करोड़ों  रुपये  इधर-उधर  हो  गये

 ati wa  इस  १०  प्रतिशत  में  कई  wie  मरें  सम्मिलित  कर  दी  गई  हैं  ।  श्राप  स्वयं  देखिये

 सरकार  ने  मिल  मालिकों  पर  दवाब  डालने  की  हर  कोशिश  की  है  ।

 तब  फिर  इसका  इलाज  क्या  है  ?  इस  स्थिति  को  देख  कर  घबराने  से  काम  नहीं

 चलेगा  |  यदि  आप  इस  स्थिति  का  सामना  नहीं  कर  सकते  तो  कृषि  अर्थ-व्यवस्था को  संभाल

 ही  नहीं  सकते  aren  निर्भर  बनने  का  अर्थ  यही  है  कि  खपत  से  ५-१०  प्रतिशत  ata

 उत्पादन हो

 स  बिल्कुल ठीक  पूछा  है  कि  देशी  में  चीनी  का  उत्पादन  पर्याप्त  होते  हुए

 ग्राम  जनता  को  चीनी  क्यों  नहीं  मिल  पाती  ।  कहा  जाता  हैकि  इसीलिये  चीनी  की  मूल्य-नीति

 को  अधिक  उदार  बनाया  जाना  चाहिये  ।  जानते  हैं  कि  इस  मूल्य  का  ३४  प्रतिशत  भाग

 करों  के  रूप  में  सरकार  को  मिलता  है  भ्र  उससे  प्रशासन  चलता  है  ।  इसलिये  उसमें  कमी

 करना  सरकार  का  राजस्व  कम  करना  ट्वोगा  |



 १६  १८८३  चीनी
 के  निर्यात  site  मूल्य  निर्धारण  988

 के  बारे  में  चर्चा

 हमने  राज्यों  को  चीनी  के  बंटवारे  का  काम  सौंपने  के  कारण  ये  प्रतिबन्ध  कम  नहीं

 किये
 ।

 देश  की
 ४

 करोड़  ३८  लाख  जनता  को  चीनी  बांटने  का  दायित्व  मैं  at  ऊपर  तो

 नहीं  ले  सकता  ।  राज्यों  को  ही  वितरण  का  काम  संभालना  मैं  राज्यों को  बराबर

 लिखता  रहा  हूं  कि  चीनी  पर  से  सभी  प्रतिबन्ध  हटा  दो  जिससे  कि  उसका  सामान्य  ढंग से

 वितरण  हो  सके
 ।

 आखिर  एक  दम  तो  उत्पादन  की  वृद्धि  हो  नहीं  सकती  ।  श्राप  उसे  एक  दम

 २०-३०
 लाख  टन  तो  बढ़ा  नहीं  सकते

 |
 फिर  चीनी  की  मांग  में  स्थायित्व  होना  चाहिये  ।

 यह  तो  नहीं
 कि

 चीनी  सस्ती  हुई  तो  लोग  खरीदने  दौड़  पड़ें  और  महंगी  हुई  तो  हाथ  खींच

 लिया  ।  इसीलिये  सरकार  का  प्रयास  यही  रहा  है  कि  किसान  के  हितों  की  रक्षा  की  जाये  ।

 ऐसी  भी  मिसालें  हैं  कि  स्टाक  जमा  हो  रहे  थे  कौर  लोग  उनका  मूल्य  तंक  सदा  नहीं  कर  पाये  ।

 ऐसी  कई  शिकायतें राई  थीं

 मेरे  पास  आंकड़े मौजूद  लगभग
 &%

 प्रतिशत  सदा  किया  जा  चुका  है  ।  कुछ  मिलें

 जरूर  ऐसी  हैं  जो  व्यवसाय  करना  नहीं  जानतीं  |  रुपया  होते  हुए  भी  वे  war  नहीं  करतीं  ।

 मौसिम  न  होने  वे  गन्ने  के  नये  स्टोक  के  लिये  भ्र दाय गी  नहीं  करतीं ।  पर  गन्ने का

 स्टाक  लेती  चली  जाती  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  एक-दो  महीने  में  यह  स्थिति नहीं  रहेगी ।

 वे  गल्ले  का  पुरा-पुरा  मूल्य  चुका  देंगी  |

 अप  कह  सकते  हैं  कि  मिलों  को  शरीक  संरक्षण  दिया  जाना  चाहिये  ;  उनको  अधिक

 ऋण  दिया  जाना  चाहिये  ।  सरकार  ने  उनको  यथाशक्ति  संरक्षण  दिया है  ।  पहले  बैंक  उनको

 केवल  ६०  प्रतिशत  तक  देते  थे  अब  हमने  उसे  ८४  प्रतिशत  तक  करा  दिया  है  ।  बैंक  उनको

 oy  प्रतिशत  या  ५०  लाख  दोनों  में  से  जो
 भी  कम  तकका ऋण  देते  कुछ

 समय  पहले  मिलें  बैंकों  से  ६८  करोड़  रुपये  लिये  राज  ev  करोड़  रुपये  ऋण

 लिये  हैं  ।  wo  उद्योगों  के  लिये  भी  तो  व्यवस्था  करनी  पड़ती  है  ।

 मैं  निर्यात  के  बारे  में  areal  बता  चुका  हूं  कि  हम  ६  लाख  मेट्रिक  टन  से  अधिक  चीनी

 का  निर्यात  नहीं कर  सकते  |  इसमें  satay  कोटा  २२४५  हैलो  ३  शर  ३  ‘le  तक  बढ़ाया

 जा  सकता  है  ।  शौर  wea  भ्रन्तर्राष्ट्रीय करारों  को  मिला कर  उसे  कुल  ५०  लाख  टन  ही

 किया  जा  सकता  है  ।

 इससे  श्राप फो  कोई  शिकायत  नहीं  होनी  चाहिये  ।  जिस  देश  में  €०  लाख टन  चीनी

 होती  उसे  ५०  लाख  टन  का  निर्यात  करने  के  लिये  तैयार  रहना  चाहिये
 ।

 उससे  हमें

 ६  करोड़  डालर  मिल  जायेंगे  और  उससे  हम  ६०  करोड़  डालर  के  ऋण  का  परिशोध  कर  सकेंगे  |

 देश  को  उससे  कुछ  घाटा  तो
 लेकिन  विदेशी  ऋणों

 का
 परिशोध  करने  के

 लिये  हमें

 विदेशी  मुद्रा  के  नये  संसाधन  भी  तो  चाहियें
 ।

 चाय  जूट  के  संसाधनों  से  पर्याप्त  विदेशी

 मुद्रा  नहीं  मिल  पाती
 ।

 चीनी  की  यही  स्थिति  है  ।  इस  कठिनाई  से  हमें  घबराना  नहीं  चाहिये  ।  हमें

 नाइयों का  सामना  करने  के  तैयार  रहना  चाहिये
 ।

 इसलिये  कोई
 भी

 मुझ  पर

 यह  दोष  नहीं  लगा  सकता कि  हर
 कीमत

 पर
 नियंत्रण  लगाये

 र
 अना  चाहता हूं

 ।
 सभी  नियंत्रण

 हटने  से  सब  से  भ्रमित  प्रसन्नता  मुझे  ही  होग
 ।

 साथ  ही  हमें  यह  भी  ध्यान  रखना  चाहिये
 कि

 देश  में  १६०  से  कुछ  अधिक  जो  चीनी  फैक्टरियां उनमें
 सभी

 एक  तरह की  नहीं हैं  ।
 उनमें

 ४०-६०  ऐसी  भी  हैं  जिनकी  हालत  पतली है  ।  शर  हमारी
 प्रगति

 की
 रफ्तार  बड़ी  धीमी है

 |



 we¥  चीनी के  निर्यात  श्र  मुल्य  निर्धारण  १०  १९६१

 के  बारे  में  चर्चा

 स०  का०

 इसीलिये  कठिनाई  पैदा  होती  है  ।  हम  जब  भी  कोई  कदम  उठाते  तो  कुछ  चीनी  फैक्टरियों

 पर
 उसका  एक  असर  पड़ता  है  कौर  प्रत्य

 फैक्टरियों
 पर  कुछ  दूसरा ।

 इसलिये हमें  ऐसा  कदम  उठाना  चाहियें जिससे  समूचे चीनी  उद्योग  और  किसानों पर

 कोई  बुरा  प्रभाव  न  पड़े  ।  मैं  सभा  को  भ्राइवस्त  करता  हूं  कि  किसानों के  हितों  की  रक्षा

 इस  सरकार  से  अधिक  ढंग  पर  कोई  भी  नहीं  कर  सकेगा  ।

 इसके  लोक-सभा  ११  EGLO  १८८३  के

 ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।
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